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 PEA)  ३२३८

 के  नकदी  इरादी  बनाए  जायें  रहे  कमिश्नरों

 ah  सभा  ने  इन  कर्मों  के  लिए  अपनी  पंचवर्षीय  विकास

 योजना  में  ५०  लाख  रुपए  पृथक  रक्षित  कर

 २०  १९५३  ;
 लिए  हें  ।

 सदन  की  बठक  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई

 इस  प्रक्रम  में  इस  का  ठीक  ठीक
 महोदय  अध्यक्ष  पद  पर  आसीन

 ara  लगाना  बड़ा  कठिन  है  कि  डायमंड
 yaa)  के  मौखिक  उत्तर

 बन्दरगाह  कलकत्ते  के  बीच  हुगली  नदी

 हुगली  नावापरेषण  पथ  योजना  को  नौतरण  के  अधिक  योग्य  बनाने  में  कितना

 रुपया  लगेगा  तथा  वह  कार्य  कब  तक  पुरा  हो *
 PVR,  श्री  एम०  क्या

 यातायात  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  जाएगा  नदी  में  वर्ष भर  सुरक्षा  पूर्वक

 नावापरेषण किया  जा  सकता  है  परन्तु  ऋतु
 हुगली  नावापरेषण  पथ  योजना  केਂ

 माडेल  के  बारे  में  पुना  सिचाई  कौर  नावापरेषण

 परिवर्तन के  थि  समय  समय  पर  उसे

 रोकना  पड़ता  है  ।  नियंत्रण कर्मों  के  पुरा  होने
 गवेषणा  केन्द्र  में  जो  संपरीक्षाएं  हो  रही  थीं

 पर  इस  प्रकार  रोकना  प्रल्पतम  हो  जाएगा ।
 उन  में  कितनी  प्रगति  हुई

 केन्द्र  की  खोजों  के  क्या
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  में  यह  जान

 कलकत्ते के  पास  कोई  कायें  आरम्भ किया  सकता  हुं  कि  कया  यह  मालूम  कर  लिया  गया  है

 fe  यदि  योजना  के  ware  कार्य  किया  जाए गया

 नावापरेषण  योजना  का  तो  वह  सफल  होगा  ?

 मानित  व्यय  कितना  है  ate  किस  तारीख  श्री  अलग दान  संपरीक्षाएं  पूना

 तक  उस  में  सुरक्षा  युवक  यातायात हो  सकेगा ?  गवेषणा  स्टेशन  में  की  गई  हें  तथा  आशा  है

 रेल  तथा  यातायात  उप  मंत्री (  श्री  कि  वे  पुरी  तरह  से  सफल  होंगी  ।

 :  भ्र  हुगली नदी  के  दो  श्री  एम०  एल०  संपरीक्षाएं

 माडलों  की  परीक्षा  सफलतापूर्वक कर  ली  गई
 कब  तक  पुरी  हो  जाएंगी ?

 है  तथा  नदी  के  संक्रेल-मुनीखली नामक  मोड़ों

 में  नदी  का  निमन्त्रण  करने के  उपायो ंके  श्री  अलगेशन :  काम  जारी  है  ।  जहां

 विषय में  निश्चय  कर  लिया  गया  है  ।  नदी  के  तक  नदी  के  एक  मोड़  का  सम्बन्ध  है  उसका

 अन्य  मोड़ों में  नियंत्रण करने  के  लिए  माडल  काम  प्रायः  पूरा  होने  वाला  है  ।  जब  वे  पुरे

 पर  सं परीक्षाएं की  जा  रही  हें  ।  नियंत्रण  करें  हो  तब  काम
 किया

 जाएगा  ।
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 श्री  एम०  द्विवेदी  :  क्या  में  जान  शौर  जी  हां  ।  मद्रास से

 सकता हं  माडल  बनाने  प्यार  पुना  में  लेकर  महाबलीपुरम  समुद्रतटीय  सड़क

 सं परीक्षाएं  करने  में  कितना  रुपया  खर्चे
 के  विषय में  विनिश्चय किया  जा  चुका  है  |

 हुआ  है  ?
 अ्रनुमान है  कि  इस  पर  २०९३  लाख  रुपए

 श्री  अलगे शन
 :  इस  के  लिए  मुझे  खर्च  होंगे  जिस  में  से  केन्द्रीय  सरकार  वास्तविक

 सुचना  चाहिए ।
 व्यय  का  झ्राघा  हिस्सा  देगी  परन्तु  अधिकतम

 श्री  एस०  सी०  सामन्त
 :  क्या  यह  तथ्य

 राशि  १'५  लाख  से  अधिक  न  होगी  ।  पर्यटकों

 है  कि  नियुक्त  की  गई  प्रादेशिक  समिति  ने
 के  श्रावण  के  yep  स्थानों  को  जोड़ने  वाली

 सड़कों  को  सुधारने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया
 सिपारिश  की  है  कि  हुगली  नदी  को

 योग्य  बनाने  उपाय  केवल  गंगा  बांध  जा  रहा है  प्रत्येक  को  केन्द्रीय  सरकार

 कितनी  वित्तीय  सहायता  देगी  वह  प्रत्येक  की
 योजना है  ?

 श्री  अलगे शन  :  हां  श्रीमान्‌

 स्थिति  पर  निर्भर  रहेगा  ।

 उन्होंने  गंगा  बांध  योजना  की  चर्चा  झपने  डा०  राम  सुलग  सिह  क्या  में

 प्रतिवेदन  में  की  है  ag  विचाराधीन  |  जान  सकता  हूं  मद्रास  राज्य
 को  छोड़

 क्या  अन्य  राज्यों  ने  भी  ऐसी  सड़कों  के  लिए
 श्री  एस०  alo  सामन्त :  श्रीमान्‌  क्या

 झा धिक  सहायता  TAIT  की  है  ?
 में  जान  सकता  हूं  कि  माननीय  उपमंत्री  जी

 ने  स्वयं  ये  स्थान  देखे  यदि  हां  तो  उस  के
 श्री  शाहनवाज़  खां  :  बहुत  से  राज्यों  ने

 विषय  में  उन  के  क्या  विचार  हें  ।  प्रार्थना की  है  ।  विवरण पटल  पर  रखे  गए

 अल फे शन
 :

 जी  में  ने  देखे  हें  ।  पत्रों में  दिया  है

 म  उस  पर  ara  विचार  नहीं  दे  सकता  |  डा०  राम  सुलग  fag:  क्या  में  जान

 पय  टक-कार्यालय
 सकता  हूं  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  सरकार

 किसी  राज्य  alan  सहायता  देने  का
 *

 १४४८.  डा०
 राम  सुलग  fag:

 विचार  रखती  है  ?

 यातायात  मंत्री  जी  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि  PEXW—UR  शर  PEYR—YB  में
 श्री  शाहनवाज़  सरकार  उस  पर

 विचार  कर  रही  है  ।  प्रभी  तक  कोई  अन्तिम
 विभिन्न  प्रादेशिक  पर्यटकਂ  कार्यालयों  ने  कितनी

 जांचें कीं  ?  निश्चय नहीं  हुमा  है  |

 पर्यटकों के  झ्राकर्षेणीय  स्थानों  से  डा०  राम  सुभग  क्या  में  जान

 सम्बन्धित  सड़कों  सुधारने  के  लिए  क्या  सकता  हुं  कि  अकरणीय  स्थानों  की  मरम्मत

 इस  साल  सरकार  सहायता  देगी  ?  कराने  तथा  विश्राम गृह  बनाने  के  लिए  कुछ

 यदि  लगभग  कितनी  राशि  च्  रक्षित की  गई  है  ?

 अर्थिक  सहायता दी  जाएगी  ?  रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 रेल  तथा  मंत्री के  :  विश्वामित्र  बनाने  का  विषय

 सभा-सचिव  (att  शाहनवाज़  at)  :  तत्संबद्ध राज्य  सरकारों  का  है  ।  हम  यह

 अपेक्षित  श्रावक  सूचना  सदन-पटल  पर  विचार कर  रहे  हें  कि  क्या  हम  इस  विषय में

 रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  किसी  प्रकार  की  सहायता  दे  सकते  हें  अथवा

 संख्या  43]  नहीं
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 श्री कमल  सिंह  :  क्या  में  जान  सकता  हूं ं  कर  एक  मत  के  अनुसार उस  किस्म के

 कि  सड़कों  के  यातायात  का  नियंत्रण  करने  का  कपास  का  उत्पादन  करना  हमारे  लिए  अच्छा

 है  जिसे  हम  उत्पन्न  कर  सकते  हें  ।  उस  का उन  का  कोई  विचार है  ?

 श्ञाहनवाज्  at:  यह  पुलिस  का  उत्पादन  करना  ग्रीवा  नहीं  जिस  के  उत्पादन

 करने  में  हमें  कठिनाई  हों  ।
 विषय  रेलवे  तथा  यातायात  मंत्रालय

 का  नही ं।  श्री  दी०  एन०  सिंह  :  क्या  में  जान  सकता

 पटसन  और  कपास  को
 उत्पादन  हूं  कि  PEYI—YR  की  अपेक्षा  FEXR—YR

 *
 PEER  डा०  राम  सुभग  सिह  क्या  में  कितनी  अधिक  एकड़  अ्रघिक  भूमि  में  जूट

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  जी  यह  बतलाने  की
 अर  कपास  की  खेती की  गई  ?

 कृपा  करेंगे  कि  PEXL—UR  तुलना  में  डा०  पी०  एस०  देशमुख  जूट  की  खेती

 १९४५२-१४५३  में  जूट  और  कपास  के  उत्पादन
 का  क्षेत्रफल  ०.६  प्रतिष्ठित कम  हा  फ़िर

 में  वृद्धि  हुई  है
 ?

 यदि  हां  तो  कितनी  वृद्धि  हुई  भी  उस  का  उत्पादन  बढ़  गया है  ।

 ह ै?  श्री  टी०  एन ०  fag:  कौर  कपास  ?

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 जी  ।  जूट की  लगभग  १७  हजार  गांठें उत्पन्न
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  कपास  उत्पन्न

 करने  वाली  भूमि  का  क्षेत्रफल  तथा  उत्पादन की  गई  कपास  की  उपज  के  PEYQ—¥R

 के  अंकड़े  अभी  उपलब्ध नहीं  हें  ।
 दोनों घट  गए  हें  ।

 सेठ  गोविन्द  दास  क्या  माननीय  मंत्री
 डा०  राम  सुलग  fag:  क्या  में  जान

 सकता  हूं  कि  हमें  जितन  कपास  कौर  जूट  की
 जी को  यह  बात  मालूम  है  कि  मध्य  प्रदेश

 के  बस्तर  ज़िले  में  जूट  उत्पन्न  हो  सकता
 ज़रूरत  होती  है  sa  का  कितना  प्रतिशत

 अंश  देश  में  ही  उत्पन्न  किया  जाता  है  ।
 ऐसा  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  पता

 लगाया  क्या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय
 पाकिस्तान के  साथ  समझौता  हनना  है

 उस  का  क्या  हमारे जट  उत्पादन  पर  सरकार कुछ  कर  रही  है  ?

 डा०  पी०  एस०  देवमती  जी  नहीं  इस
 पड़ेगा  ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  हमारी  समझ
 बारे  में  स्टेट  गवर्नमेंट  का  कर्तव्य  होगा  कि

 वह  जो  कुछ  इस  बारे  में  कर  सकें  हमें
 में  कोई  wat  नहीं  पड़ेगा  ।  हमारी

 कतारों को  पुरा  करने के  लिएਂ  इन  वस्तुझ्नों
 तो  इस  के  बारे  में  कोई  इत्तिला  नहीं  है  ।

 का  अ्रधिकांश  भाग  में  ही  उत्पन्न  होता  है  ।  श्री  वी०  पी०  नायर :  १९४२-४३  में

 माननीय  सदस्य  को  मालूम  होगा  कि  कमी  को  जूट  कौर  कपास  की  प्रति  एकड़  उपज  कितनी

 पुरा  करने  के  लिए  ही  पाकिस्तान
 से

 समझौता  १९४७-४८  की  तुलना  में  इन  आंकड़ों

 किया गया  है  की  स्थिति क्या  है  ?  उत्पादन  घट  रहा है

 श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार  श्रीमान्‌  अथवा बढ़  रहा  है  ?

 क्या  में  दह  जान  सकता  हूं  कि  लम्बे  रेहो  वाला  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  इस  के  लिए

 कपास  हमें  प्रावश्यक  मात्रा  में  मिल  जाता  है  ?
 मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिए ।

 डा०  पी०  एस०  जी  नहीं  ।  श्री  Uso  एन०  मिश्र  :  क्या  सरकार  को

 लम्बे  रेशे  वाले  कपास  की  कमी  है  ।  हम  पता  है  कि  PEYR—UY  में  जूट  की  कितनी

 इस  की  भारिक  राशि  उत्पन्न  करने  का
 प्रयत्न  उपज  होगी

 ?
 वह  अधिक  होगी या  कम  ?
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 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  में  ने  अभि  पर  wat  विमान  उड़ाना  आरम्भ

 हीं

 कर

 नवतम  अंकड़े  दिए  2X3 ३-५४  के  ७ अकड़  सके  यह  प्रदान प्रभी  नहं हीं  उठाया

 जा  सकता मेरे  पास  नहीं  हैं  ।

 भारतीय  क्षत्रों  पर  पाकिस्तान  के

 किसानों  की  उड़ान

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  श्रीमान  क्या

 में  जान  सकता  हूं  कि  समझौता  होने  के  यही *
 १४५०  श्री  एस०  सी ०  सामन्त

 पाकिस्तान सरकार  ने  क्या  बाधाएं  दी  थीं  ?

 क्या  संचरण  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  राज  बहादुर

 :  उन्होंने कहा  था  कि
 करा

 अपने  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  म्रंतर्राष्ट्रीय
 काबुल  की  विमान  सेवा  के  vet

 प्रसंविदा के  भ्रनुसार  उन्होंने  कुछ  क्षेत्रों को पाकिस्तान  के  साथ  हाल  ही  में  जो  समझौता
 निषिद्ध  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  है  तथा  वे

 हुआ  हू  उसके  अनुसार  क्या  पाकिस्तान  के

 हवाई  जहाजों  को  भारत  के  क्षेत्र  पर  उड़ने
 इजाजत नहीं  देना  चाहते

 सरकार के  अनसार  उत्तर  पश्चिम  केਂ  सारे
 की  इजाज़त दीਂ  गई  भ्र ौर

 क्षेत्र  को  निषिद्ध  घोषित  करना  gad

 इस  प्रदान  पर  स्थायी  समझौताਂ

 को  शर्तों के  अनसार  उचित  नहीं  है  ।
 न  हो  सकने  के  क्या  कारण  ह

 ?

 संचरण  उपमंत्री  राज
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  दिल्‍ली

 स्पष्ट  है  कि  माननीय  सदस्य  उस
 से  काबल  के  रास्ते  को  भी  पेशावर हो

 करले  जान  का  विचार है  कौर  पाकिस्तान चीत  के  बारे में  कह  रहे  हे  जो  भारत  ak

 पाकिस्तान के  पाकिस्तान के  क्षेत्र  पर  से  सरकार  इस  पर  सहमत  नहीं
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  हम  ने  जो  समझौता अनुसूचित  सेवाओं  पर  काबुल  जाने  वाले  हवाई

 जहाजों  के  मार्ग  पर  हुई  थी  ।  जून  १९४८  में  स्वीकार  किया  है  वह  इम्तिहान  स्वीकार

 इन  दो  देशों  के  बीच  हुए  द्विपक्षीय  विमान  किया है  प्रौढ़  हमें  ara  है  कि  पेशावर  हो

 परिवहन  समझौते  के  प्रसार  तथा  विंमान  सेवा  कर  दिल्‍ली से  काबुल  का  जो  सीधा  रास्ता

 मार्ग  समझौते  के  अनसार  पाकिस्तान  पहिले  उस  को  पाकिस्तान सरकार  कुछ  काल  में  ही

 से  ही  भारत  पर  से  हवाई  जहाज  उड़ाता  है  ।  स्वीकार कर  लेगी  |

 इसका  स्पष्टीकरण करने  के  लिए  सहकारी  साख  समिति  संस्थायें

 बातचीत हुई  थी  कि  पाकिस्तान पर  से  सीधे

 art  पर  विमान  उड़ाने  का  अधिकार  भारत

 *
 PERR  श्री  नम्बियार  :  क्या  रेलवे

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 को  है  अ्रथवा  नहीं  ।  बहुत  कुछ  ग्लो  में  यह

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  विभिन्न
 अभिप्राय पुरा  हो  गया  है  ।  जिस  ट्विपार्वीय

 समझौते  के  ्  पाकिस्तान  भारत  पर
 रेलों  की  सहकारी  साख  समितियों  को  रेलवे

 विमान  उड़ाता  है  वह  समझौता  स्थायी  है  ।  सहायता  देती है  ?  यदि  तो  किस  प्रकार

 की  सहायता देती  है श्री  एस०  Ato  सामन्त  श्रीमान  क्या

 में  जान  सकता  हूं  कि  जब  से  समझौता  त्या  कया  यह  तथ्य  है  कि  कुछ  सहकारी

 है  तब  से  क्या  भारत  सरकार को  कोई  झ्रड्चन  साख  समितियों ने  मंत्री  जी  के  पास  wearer

 हुई  है
 ?  किया  था  कि  सरकार  उन्हें  र  सुविधाएं  दे  ।

 श्री  राज  बहादूर  :  बात  यह  है  कि  यदि  हां  तो  उन  को  मांग  है  उस  पर

 अपनी  कुछ  कठिनाइयों हम  इस  मार्ग  या  कार्यवाही की  गई  है
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 क्या  यह  तथ्य  है  कि  कर्मचारियों  श्री  अलगे  दान  :  पत्र  में  जो  बातें

 को  उधार  देने  शर  उन  से  वसूली  करने  में  उठाई  गई  थीं  का  क्रम  से  उत्तर  दिया  जा

 हिसाब-किताब  रखने  की  जो  सहायता  रेलवे  चुका  है  श्र  माननीय सदस्य
 को  एक  पत्र

 करती  है  उस  के  लिए  वह  इन  पंस्थाश्मं  से  पैसा  भेजा  जा  चुका  है  ।

 लेती  है  ?  यदि  हां  तो  क्या  इसे  रोकने  के  लिए
 श्री  नम्बियार :  में  जानना  चाहता हूं

 प्रार्थना  की  गई  कौर
 कि  क्या  कोई  प्रौढ़  कार्यवाही  की

 जा
 रही

 क्या  दक्षिण  भारत  रेलवे  सहकारी
 श्री  अलगे दान  जो  कार्यवाही  की  जा

 साख  समिति  के  संचालकों ने  FEYR  में

 मंत्री  जी  से  भेंट  की  थी  ?  यदि  हां  तो  उन्होंने
 रही  है  उस  की  सुचना  माननीय

 को  भेज

 क्या  ITAA  की  उन्होंने  जो  श्रीनिवासन
 दी  गई  है  ।  मेरी  समझ  में  उसे  दुहराना ठीक

 दिए  थे  उन्हें  किस  हृद  तक  पुरा  किया  जा  नहों  है
 |

 चुका  है
 ?  श्री  श्रीमान्‌  एक  औचित्य  प्रदान

 रल  तथा  यातायात  उपमंत्री  है  ।  जो  पत्रव्यवहार  माननीय  मंत्री  और

 :  जी  निम्न  रूप  में  माननीय  सदस्य  में  gare उसे  जानने का

 अधिकार  क्या  हमें  नहीं  है
 ?

 सहकारी  साख  समितियों  को  सहायता  दी

 जाती  अध्यक्ष  महोदय :  मेरी  समझ  में  बात

 (१)  निःशुल्क  रेलवे  पास  |  इतनी  छोटी  सी  लगती  है  कि  संसद्‌  के  सारे

 (२)  अपनी  समितियों  की  कार्य  देखते  हुए  उस  की  चर्चा  करना

 ative  श्र  ग्र सामान्य  बैठकों  में  उचित  नहीं

 जाने  के  लिए  संचालकों  को  विद्वेष
 श्री  रवय्या  :  इस  का  सम्बन्ध  सारे

 अ्राकस्मिक  श्रवकादश  दिया  जाता  है  ।
 देवा से

 ate  जी  ।  दक्षिण  भारत
 अध्यक्ष  महोदय :  वे  इन  समितियों  की

 सहकारी  साख  समिति  लि०  त्रिचनापत्ली  ने
 सामान्य  रूप से  चर्चा  नहीं कर  रहे  थे

 माननीय  सदस्य  नम्बियार  के  द्वारा  जुलाई

 FEKR  में  लिखित  अभ्यावेदन  किया  था  ।  उस
 श्रीनश्बियार  :  में  ने  रेल  की  इन

 सामान्य  समितियों  के  बारे  में  बात  पूछी है  । समिति  के  संचालकों  का  एक  शिष्टमंडल

 श्री  नम्बियार  के  नेतृत्व  में  ५  RXR
 में  ने  यह  पुछा  है  कि  क्या  उन  से  किराए  लिए

 बिना  उन्हें  घर  दिए  जाएंगे  ।  इस  का  उत्तर
 को  रेल  मंत्री से  मिला  था  तथा  उस  ने  वे  बातें

 उठाई  थीं  जो  अ्रभ्यावेदन में  थीं  ।  जो  मांग  दिया  जा  चुका  है  परन्तु  वह  संतोषजनक  नहीं

 की  गई  थी  तथा  रेलवे  बोर्ड  ने  उस का  जो  इसी  कारण  में  अब  यह  प्रदान  रहा  हूं  ।

 उत्तर  दिया  था  उस  के  विषय  में  माननीय  अध्यक्ष  महोदय :  यदि  माननीय  मंत्री

 सदस्य को  मालूम  ही  है  ।  जी  चाहें तो  उत्तर  फिर  से  पढ़  दें  क्योकि

 माननीय  सदस्य  कभी  भी  सन्तुष्ट नहीं  हुए  हें  ।
 ot

 हां

 श्री  अलगे शन  :  में  उत्तर पढ़  दूंगा  |
 श्री  नम्बियार

 :
 क्या  में  यह  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  सरकार  सहकारी  साख  समितियों  अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  वह  बहुत  लम्बा

 को  किराए  लिए  बिना  घर देने  के  प्रश्न  पर

 विचार  कर  रही  है
 ?  श्री  अलमेद्नन  :  थोड़ी  सी  पंक्तियां  हे
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 कमेंचारी  सहकारी  उपभोक्ता  फोरबसगंज-बीर पुर  तार  लाइन

 समितियों  को  नाममात्र  किराए  *
 १४५३.  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :

 पर  मकान  देने  की  जो  सुविधा

 जाती है  वह  सहकारी

 क्या  संचरण  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ~  कि  बिहार  में  नरपतगंज  और  बलवा बाजार
 साख  समितियों  को  नहीं  दी

 जा  सकती  |  उन  से  इंजीनियरिंग

 से  होती  हुई  फोरबसगंज  से  लेकर  बीरपुर  तक

 तार की  लाइन  बनाने  का  विचार  है  ?

 संहिता  के  नियम  संख्या  १९६०  के

 अनुसार  किराया  लिया  जाएगा  ।  यदि  हां  तो  वह  लाइन  कब  तक

 बन  जाएगी ?
 यह  उत्तर  माननीय सदस्य  को  दिया  जा

 चुका है
 |  संचरण  उपमंत्री  राज  :

 गोल्डन  रिक्स  कम  दाला  के  श्रमिक  जी  ।

 प्रत्याभूति  oad  बिहार
 ण  १४५२.  श्री  नम्बियार  :  क्या  रेलवे  सरकार  को  भेजी  गई  उन  के

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 स्वीकार  किए  जानें  पर  काम  शुभारम्भ  किया

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  गोल्डन
 जाएगा

 राक  की  कर्मशाला  में  श्रमिकों को  रात  पाली
 वैयक्तिक  रेलवे  लाइने

 भत्ता  देना  बन्द  कर  दिया  गया  है
 ?  यदि  हां  तो

 किस  तारीख  से  बन्द  कर  दिया  गया  F OWUY,  शी  एल०  एन०  मिश्र  :

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  उस  रेलवे  क्या  रेलवे  मंत्री  उन  वैयक्तिक  रेलवे  कंपनियों

 में  पेरमबूर  कांदला  के  मजूरों  को  ऐसा  भत्ता  के  नाम  बताने  की  कृपा  नेजो  विभिन्न

 दिया  जा  रहा  कौर  राज्यों  में  रेलें  चलाती  हें
 ?

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  वे  कितने  मील  लम्बी  हें  कौर

 वेदन  किया  गया  था  ।  यदि  हां  तो  उस  पर  क्या  सरकार  को  उन  से  कितना  राजस्व  मिलता  है  ?

 कार्यवाही  की  गई  है  ?  रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  सभा-सचिव  श्ञाहनवाज्ञ  at):

 जी  हां  ।  गोल्डन  राक  wie  में  एक  विवरण  सदन-पटल  पर

 शाला के  दक्ष  श्रमिकों को  यह  भत्ता  दिया  रखता  हूं  जिस  में  अ्रपक्षित  सूचना
 दी

 गई  है  ।

 जाना  १-९€-१९४१  से  बन्द  कर  दिया  गया है  ।  परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]

 (a)  जी  हां  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  विवरण  से  ऐसा

 जो  हां  ।  गोल्डन  राक  के  जिन  प्रतीत  होता  है  सरकार  को  वैयक्तिक

 श्रमिकों  को  यह  wat  मिलता  था  उन्हें  फिर  से  रेलवे  कम्पनियों  के  लाभ  में  से  कुछ
 भी

 हिस्सा

 भत्ता  दिया  जाने  लगा  है  ।  नहीं  मिलता  है
 ।

 क्या  में  इस  का
 कारण  जान

 श्री  न्याय  :  क्या  में  जान  सकता  सकता हूं  ?

 चूंकि  ३  कौर
 ४

 वर्ग  के  श्रमिकों  को  भी  यह

 3.0

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  ag  विवरण  लंबा

 भत्ता  फिर  से  दिया  जाने लगा  है  ?  Qe!  सारी  सुचना  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 श्री  जिन  को  पहले  यह  गई  है  कौर  जो  कुछ  सूचना  उस  में  दी  गई  है

 भत्ता  मिलता  था  उन्हें  अब  भी  मिलता  है  ।  वह  ठीक है  ।
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 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  उस  के  विषय  में  रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के

 कुछ  सूचना नहीं  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  सभा-सचिव  शाहनवाज़  खां )
 :

 हू ंकि  बिहार  को  वैयक्तिक  रेलों  को  जो  लाभ  जी  नही ं।

 होता  है  उस  में  से  सरकार  को  कुछ  हिस्सा
 कुछ  महीनों  के  भीतर

 ।

 क्यों  नहीं  मिलता  ?
 जल्दी  भेज  देने  के  लिए  लिखा

 शो  शाहनवाज़  खां  :  भारत  में  सब
 गया है  ।

 मिलाकर  २१  वैयक्तिक  रेलें  हूं  ।  इन  में  से
 श्री  संगण्णा  :  क्या  में  जान  सकता  हूं

 a.

 १०  मे ंतो  सरकार का  कुछ  वित्तीय  caste
 कि  सरकार  अतिरिक्त  पानी  राय गदा

 दूसरी  रेलों  में  नहीं  है
 ।

 नगर को  देने के  लिए  तयार है  ?
 श्री  एन०  मिश्र  :  क्या  में  जान

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री
 सकता  हुं  कि  इस  वर्ष  कुछ  वैयक्तिक  रेलों  को

 :  रेलवे  बस्ती  की  श्रावइ्यकता
 ले  लेने  का  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?

 पुरी  हो  जाने  के  पश्चात्  इस  पर  विचार

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  सरकार  ने  वैयक्तिक
 किया  उस  के  पहिले  नहीं  ।

 कम्पनियों  से  जो  ठेके  किए  हे  उन  की  पत्तों
 पाकिस्तान  द्वारा  पोस्टल  कंदा  सर्टीफिकेट  श्योर

 यह  सब  निसार है  ।
 सेविका  एकाउन्ट्स  का  स्थानान्तरण  और

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :  क्या  में  जान  सत्यापन

 सकता  हुं  कि  भारत  सरकार  ने  क्या  बिहार

 सरकार से  वैयक्तिक  रेलों  Hi  ले  लेने के  विषय

 *
 १४५६.  att  गिडवानी  :  क्या

 संचरण  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 में  बात  को  है  ?  भ्रायव्ययक  भाषण  में  मंत्री  जी
 पोस्टल  कैश  सर्टीफिकेट  कौर  पोस्टल  सेविंग्स

 ने  इस  का  वचन  दिया  था  ॥
 एकाउन्ट  के  सम्बन्ध  में  भारत-पाकिस्तान  के

 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  एल ०  बी ०  समझौते  के  उपबन्धों का  क्या  पाकिस्तान  ने

 '  इस  विषय  पर  रेलवे  बोलें  के
 पालन  किया  है  ?

 सभापति  ate  बिहार  सरकार  में  अभी  चर्चा
 विभिन्न  वर्गों  के  अधीन  कितनी

 होरही  इस  सम्बन्ध में  रेलवे  बोर्ड  के  मंत्री
 राशि के  दावे  किए  गए

 बहुत  ही  शीघ्र  पटना

 राय गदा  रेलवे  बस्ती

 पाकिस्तान  ने  अभो  तक
 कितनी

 राशि  का  सत्यापन  किया है  ?

 ै
 VSUR  श्री  संगण्णा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  दावेदारों  को  तक  कितनी

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 राशि दे  दी  गई  है  ?

 रायगदा  रेलवे  बस्ती  इन  दावों  के  लिए  क्या  पाकिस्तान

 को  पानी  पहुंचाने  की  योजना  के  लिए
 से  रुपया मिला  है  ?

 क्या  आवश्यक  मशीन  प्राप्त  हो  गई
 संचरण  उपमंत्री  राज

 यदि  का  उत्तर  है  जी  उस  समय  तक  जब
 कि

 भारतीय

 तो  उस  मदीन के  कब  तक  ना  जाने  को  रुपए  के  भ्र वा हूण  के  कारण  समझौता  अस्थायी

 भ्र  रूप से  स्थगित कर  दिया  गया  था  ।  पाकिस्तान

 उसे  जल्दी  मंगाने  के  लिए  क्या  डाक  विभाग  से  सत्यापन के  प्रश्न  पर  फिर  से

 चर्चा हो  रही  है  । कार्यवाही  की  गई  है  ?



 FRA  मौखिक
 उत्तर
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 पोस्ट  शभ्राफिस  afar  बेक  देरी  होने  के  कारण  उन्हें  बहुत  कठिनाई  हो

 F, FO, RX, ROE  रुपए  ।  पोस्टल  रही है  ?
 सर्टिफिकेट  २,८१,६९,६४५६  रुपए  ।  इन  के

 श्री  राज  बहादुर  :  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 अतिरिक्त  बहुत  से  दावे  ऐसे  रजिस्टर  किए

 है  परन्तु
 हमें  खेद  है  कि  उस  बात  पर

 हमारा

 गए  हें
 जिन

 में
 दावे  दारों

 को
 ठीक

 ठीक  बातें  नियंत्रण है  क्योंकि  दो  देशों  के  बीच  जो  समझौता

 नहीं  मालूम  है  ।  ऐसे  दावों की  कुल  राशि
 gare  उस  पर  यह  बात  निर्भर  है  |

 RVjVL,GAR  रुपए  पोस्ट  अ्राफिस  सेविका

 बेक  की  तथा  RA, GAELR  रुपए  पोस्टल
 श्री  यदि  भारत  श्र

 पाकिस्तान के  बीच  कोई  समझौता न  हो  तो
 सर्टिफिकेट  की  है  ।  ये  खाते  पाकिस्तान  के

 क्या  हम  केवल  तरफ  से  कोई  बात
 पोस्ट  झ्राफिसों  में  हें  ।

 तय  कर  सकते हें  ?  इस  के  विषय  में  क्या  कोई

 (7)  पोस्ट  अाफिस  afar  बेक
 तारीख  निश्चित  की  जा  सकती  है  ?

 एकाउन्ट  २,८६,२  व्यै  पोस्टल
 श्री  राज  बहादुर  :  इस  विषय  पर  में

 सर्टीफिकेट  B22, 0%, GYR  रुपए  |

 कुछ  नहीं  कहू  सकता
 ।

 यह  बात  पुनर्वास  मंत्री

 सूचना  प्राप्त  नहीं है  ।
 जब

 जी  से  पूछी  जानी  चाहिए

 पाकिस्तान  से  खाते  कौर  सर्टिफिकेट  यहां
 सुधार  प्रयास

 स्थानान्तरित  हो  जायेंगे  तो  लोग  अपना  पैसा
 *evuy,  श्री  राधा  रमण

 जब  चाहें  तब  ले  सकेंगे--वें  चाहें  तो
 कुछ  पैसा

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बात  बतलाने  की

 ले  लें  अथवा  पूरा ही  ।
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली

 समायोजित  होने  तक
 सुधार  प्रयास  ने  नरक  बस्तियों  को  हटाने

 स्थानान्तरण  जानें  दिया  जाता

 एक  देश को  दूसरे देश  द्वारा  नकद  पेसा  दिए

 की  अपनी  योजना  लागू  करते  समय  लोगों को

 उन  की  जमीनों के  लिए उस  मूल्य  के  भ्रनूसार
 जाने

 के  भ्राता  पर  नहीं
 |  पारस्परिक आधार  क्षतिपूर्ति देने  का  निचय  किया  है  जो  १९३८

 पर  एक  दूसर ेके  नाम  पेसा  लिख  दिया  जाता  में  थीं

 है  कौर  वह  स्वीकार कर  लिया  जाता है
 क्या  ने  उक्त  दर  पर  उन

 भ्रांति हिसाब  हो  जाने  पर॑  नकद  पैसा  मांगा

 जाएगा  |  पाकिस्तान  के  नाम  जो  पैसा  बताया  लोगों  की  क्षतिपूर्ति  राशि न्यायालय में  जमा  कर

 दी  है  जिन  लोगो ंने  वह  राशि  स्वीकार नहीं  की
 गया  है  उस  के  कुछ  भ्रंश  को  उस  ने

 स्वीकार

 श्र  बाद  में  इस  राशि  में  से  उन  के  मकानों  के
 कर  लिया है  ।

 किराए  के  रूप  में  वह  पूरी  राशि  झ्रथवा  उस  का

 श्री  गिडवानी
 :  पाकिस्तान  प्रौढ़  भारत

 कुछ  हिस्सा  ले  लिया  है  ?  इस  तरह  क्या
 को

 एक  दूसरे को  जी  राशि
 देनी

 है  उन  में  उन  से  उन  का  घर  कौर  क्षतिपूर्ति राशि  दोनों

 कितने  रुपयों  का  भेद  है
 ?

 ले  ली  गई  हें  ?

 श्री  राज  यह  पाकिस्तान  में

 दर्ज  किए  गए  दावों  पर  निर्भर  रहेगा  ।  हमें  वह
 कया  कुछ  मकान  मालिकों  ने

 मालूम  नहीं  है
 ।  न्यायालय  में  सुधार  प्रयास  पर  इस  बात

 का

 दावा  किया है  कि  9835 F के  मूल्यों के  स्थान

 श्री  गिडवानी
 :

 जिन  लोगों पर  इन  को
 पर  १६४६  के  मूल्य  के  अनुसार  क्षतिपूर्ति

 प्रभाव  पड़ता  है  उन्हों  ने  क्या  सरकार
 से  दी  जाए  भविष्य  का  किराया  मकान

 अभ्यावेदन किया  है  कि  इस  प्रशन  के  सुलझने में
 मालिकों  को  दिया  सुधार  प्रयास

 को
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 नहीं  ?  क्या  लोगों  ने  इस  के  लिए  डिक्रियां  अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  लीजिए  |

 प्राप्त  कर  ली  हैं  ?  मेरे  विचार  में  ये  भूमि  भ्रांति  के  मामले  ह

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :
 शौर  कानून  के  उपबन्ध  इस  बारे  में  बड़े

 स्पष्ट हैं  ।
 विशेष  भूमि  अवाप्त  समाहर्ता  के

 निर्णय  के  अनुसार  दिल्‍ली  सुधार  प्रयास  ने
 श्री  राधा  रमण  :  एक  प्रशन  बड़ा

 महत्वपूर्ण है  ।  क्या  सरकार  को  मालूम  है
 कि

 अ्रजमेरी  और  दिल्‍ली  गेट  के  मकान  मालिकों

 को क्षतिपूर्ति दे  दी  है  ।
 दिल्‍ली  का  भूमि  अवाप्ति  कानून  दोषपूर्ण  है

 तथा  उस  का  संशोधन  करने  की  झ्रावइ्यकता

 योग्य  प्राधिकारी  के  पंचनिर्णय
 है  ।  इस  की  सिपारिश  sar  जांच  समिति

 के  झ  लोगों  ने  क्षतिपूर्ति  लेना
 ने  भी  दो  साल  पहले  की  थी  ।

 अ्रस्वीकार  कर  दिया  है  उन  की  राशि

 न्यायालय में  जमा  कर  दी  गई  है  ।  द्वितीय
 राजकुमारी  अमृत  जिस  तरह  से

 दिल्‍ली  सुधार  प्रयास  काम  कर  रहा  है  उस  से
 भाग  में  जो  दोषारोपण  किया  गया  है  वह

 हम  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  fare  रूप  से  जांच
 गलत है  ।

 समिति  नियुक्त  की  गई  थी  तथा  प्रदान  पूछने
 किसी  मकान  मालिक ने  सुधार

 वाले  महोदय  को  सब  कुछ  मालूम  है  |

 ware  के  विरुद्ध  ऐसी  डिक्री  प्राप्त  नहीं  की  है  केविन  प्रतिवेदन  में  जो  footer  की  गई  थीं

 कि  १९३८  के  बजाय  १९४६  के  मूल्यों  के
 वें सब  स्वीकार कर  ली  गई  थीं  ।

 भ्रनुसार  प्रतिकर  दिया  जाए  तथा  अगला
 feat  दूसरे  मंत्रालयों  से  सम्बन्ध  रखती  हैं

 किराया  सुधार  प्रयास को  न  दिया जा  कर  उन  पर  विचार किया  जा  रहा  है  शर  उन  से

 मकान  मालिकों को  दिया  जाए  ॥
 राज्य  सरकार  का  भी  संबंध है  ।

 श्री  राधा  इन  मकान  मालिकों  दूसरों  की  खरीदी

 को  किस  सिद्धान्त  पर  प्रतिकर  दिया  गया  है  ?
 १४५८,  att  मुनि स्वामी  :

 राजकुमारी  कौर  :  कानून  के
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  उन  के  अतिरिक्त  भाग
 अनुसार  अधिसूचना  दिए  जाने  की  तारीख  को

 शर  अन्य  सामान  की  खरीदी  में  उठने  वाली
 जो  मलय  था  उस  के  भ्रनुसार  शोधन  की  गणना

 समस्याओं  का  समन्वय  करने  के  लिए  क्या  कोई की  जाती  है  कौर  जब  वह  सम्पत्ति  लेली  जाती

 नीति बनाई  गई  है  ?
 है तब  राशि  देदी  जाती है  ।

 कौन  सा  सामान  भारत  में  बनाया

 श्री  राधा  रमण  :  मंत्री  जी  बतलाएंगे
 जा  रहा है  ?

 कि  कितने  लोगों  की  क्षतिपूर्ति  राशि  न्यायालय

 टूटे  कलपुर्जों  को  यथाशीघ्र

 में  जमा कर  दी  गई  है
 ?

 सुधारने  के  लिए  क्या  कोई  संगठन  है
 ?

 राजकुमारी  अमृत  मुझे  वह
 मशीनें  सुधारने  की  सुविधा  न

 संख्या  तो  नहीं  मालूम  है  परन्तु  जिन  मकान  होने  से  कितने  कार्येदिवसों  नुकसान
 मालिकों  ने  क्षतिपूर्ति-राशि  लेना  शभ्रस्वीकार

 gate ?
 कर  दिया  है  वह  न्यायालय  में  जमा  कर  दिया  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  :

 गया है  |
 वर्तमान  नीति  के  अनुसार  ट्रक्टर

 श्री  राधा  रमण  :  खड़े
 आयात  करने  के  STLAMEN  केवल  उन
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 को  दिए  जाते  हें  जिनके  पास  ट्रेक्टर  सुधारने  का  बात है  ।  केन्द्रीय  ट्रेक्टर  संगठन  के  सम्बन्ध  में

 पर्याप्त  प्रबन्ध  है  ।  वे  लोग  आयात किए  गए  माननीय  सदस्य  सूचना  मांगते  हें  उन्हें

 ट्रैक्टरों  की  कीमत  के  १५  प्रतिशत  राशि  के
 इकट्ठी  करने  में  काफी समय  लगेगा  |  वह

 अतिरिक्त भाग  भी  आयात कर  सकते  हैं  ।  पहले  बताया  जा  चुका  है  ।

 हाल  ही  में  भारत  सरकार  ने
 शासकीय  कौर  श्री  ato  पी०  नायर :  श्रीमान्‌  क्या  यह

 प्रशासकीय  लोगों  की
 एक

 समिति  ट्रेक्टर  बात  सही  नहीं  है  कि  ट्रैक्टर  इरादी  खेती  की

 सुधारने की
 प्रश्न

 की  जांच  करने  के
 लिए  मशीनरी की  कीमत  १९४५१  से  गिर  रही  है  ।

 नियुक्त की
 थी

 ।  इस  के  विषय में  जो
 संकल्प  क्या

 में  यह भी  जान  सकता  हूं
 कि

 मूल्यों

 निकाला  गया  था  वह  सदन  के  पटल  पर  रखा
 की  कमी  ट्रैक्टर के  कार्य  के  पूर्ण  अ्रसंगठित  होने

 है  परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  44]
 के  कारण  नहीं  हुई  है

 ?

 मद्रास  में  एक  साथ  इंगलिश
 डा०  पी०  एस०  मेरी  समझ  में

 सुप्रसिद्ध  ट्रैक्टरों  के  पुर्जों  को
 झपने

 मोटर  के  मेरे  माननीय  मित्र  का  wars  ठीक  नहीं  है  ।

 कारखाने  में  जोड़कर  ट्रेक्टर  बनाती है  ।
 वे

 दौर  कई  बातें  भी  हे  जिन  के  कारण--मुझे

 पुर्जे  न्यूनतम  मूल्य  में  मिल  जाते हूं
 तथा

 ठीक  नहीं  मालूम  कि  माननीय  सदस्य  आयात

 उन  के  कारखाने में  जोड़  लिए  जाते  इस
 के  मुल्य  की  चर्चा  कर  रहं  हें  .  .

 साथ  का  विचार  यह  है
 कि

 धीरे  धीरे
 विदेशी

 श्री  वो  पी०  नायर :  जी  हां  ।

 निर्मितियों  के  सहयोग  से  भारत  में  ही  ट्रैक्टर

 बनाया  जाना  प्रारम्भ किया  जाए ।

 डा०  पी०  एस०  कीमतें

 ~  अ्रवश्य गिर  mss  |  यह  बात सच  है  |

 सार्थों  ने  भी  भारत  में  ट्रेक्टर  बनाने

 योजनायें बनाई  इस  दिशा  में

 डा०  सुरेश  चन्द्र  :  जिन  पाशा  भाई  हलों

 पर  लाखों  रुपया  व्यय
 किया

 गया  है  उन  को
 उन्हों  ने

 ध
 धिक  काम  नहीं  किया  है

 ।  ट्रैक्टरों के
 काम  में  लाने  के  लिए  क्या  कोई  प्रयत्न  किये  जा

 यदि  हां  तो  कया  वे  प्रयत्न  सफल  हुए
 ट्रेलर  भारत  में  बनने  लगे  हे  ।

 बिगड़े  ट्रैक्टरों  को  सुधारने के
 डा०  पी०  एस०  जी  हां  ।

 लिए  श्रायात  करने  वाले  व्यापारी  प्रबन्ध  पाशाभाई  हल  ठीक  किए  जा  रहे  हें  कौर

 करेंगे  यह  की  जाती  है  ।  संभव  है  कि  जितना  पैसा  हमने उन  पर

 लगाया  है  वह  वापिस मिल  जाएगा | क्योंकि  ट्रैक्टर  देश  भर  में  हे

 इसलिए  उन  के  बिगड़  जाने  से  कार्य  दिवसों  की  श्री  टी०  एस०  चेट्टियार :  श्रीमान्‌

 क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  सब  ट्रैक्टर  रायात
 जो  हानि  हुई  है  उस

 की
 सूचना  एकत्रित

 करना  कठिन  है  ।  करने  वालों  को  क्या  ही  कुछ  प्रतिशत

 श्री  मुनि स्वामी
 :  क्या  में  यह  ट्रैक्टरों  के  पुर्जे  रायात  करने  पड़ते  हूं  और

 जान  सकता  हुं  कि  केन्द्रीय  ट्रेक्टर  संगठन  जब  इस  का  प्रभाव  देश  में  ट्रैक्टरों  के  पुर्जे  बनाने  के

 से  प्रारम्भ  हुआ हूं
 तब

 से
 उस  पर  कितना  उद्योग पर  पड़ता  है  ?

 व्यय  हुआ  कितना  काम  हुआ  है  तथा  अभी  डा०  पी०  एस०  ऋण  देशमुख  :
 मेरे  विचार

 तक  कितनी  हानि  हुई  है
 ?

 में  ऐसा  नहीं  है  ।  हां  हमें  उस  नीति  का  पालन

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  वह  करना  पड़ता  है  जिस  से  कि  ट्रेक्टर  खरीदने

 स्वतंत्र  संगठन  है  भ्रतएव  मेरी  समझ  में  यह
 वाला  किसान  ट्रैक्टर  खरीदने  के  कारण

 नहीं  उठ  सकता  यह  दूसरी  बर्बाद न  हो  पाए  ।
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 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  श्रीमान्‌  जी  क्या  डा०  सरकार  उस  अस्पताल  को

 कब  अपने  हाथों  में  ले  लेगी  । सरकार  को  मालम  है  कि  पुर्जों  की  कमी  तथा

 मिस्त्रियों  के  अभाव  में  कुछ  ट्रैक्टर  बेकार  श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  यह  बात

 पड़े  हूं  ?  धीन है  ।

 डा०  पी०  एस०  देवामख च्  मुझे  इस  का  मद्रास  में  अन्न  का  अभाव

 पता  नहीं  है  ।  *
 १४६०.  श्री  सी०  आर०  चौधरी

 :
 क्या

 डा०  ट्रैक्टरों  का  आयात  कम  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 होने  के  क्या  कारण  हें
 ?  करेंग े:

 डा०  पी०  एस०  भूमिपतियों  oe at Ot  में  मद्रास  राज्य  में

 को  भय  है
 कि  भू धृति की  सीमा  बांध  दी  बाजरा  शहरों  दालों  की  लगभग

 जाएगी ।  मेरी  समझ  में  ट्रैक्टरों के  aaa  कितनी  कमी  कौर

 कम  होने का  यही  मुख्य  कारण  है  ।
 वह  कमी  कसे  पूरी  की  जाएगी  ?

 अन्तर्राज्य  पागलों
 का

 रांची
 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato

 क
 Po4S  डा०  :  क्या

 कृष्ण प्पा  )  :  शौर  आधार

 स्वास्थ्य  मंत्री  प्रयास  मंडल  के  उन  सदस्यों  के  योजना  कैलेंडर  साल  पर  बनाई  जाती  है  ।

 नाम  बताने  कृपा  करेंगे  जो
 रांची

 के  सन्‌  FEXR  के  लिए  मद्रास  सरकार  ने

 अंतर्राज्य  पागलों  के  अस्पताल  की  व्यवस्था  RYo,ooo  टन  चावल  कौर  ७४,०००  टन

 करते हे  ?  उन  की  योग्यताएं  क्या हें  तथा
 गेहू  मांगे मोट  धान्य ों की  मांग  पहले ५  लाख

 ऐसी  अस्पतालों  की  व्यवस्था  करने  का  उन्हें  टन  थी  ।  वह  अब  घटा  कर  १  १४  लाख  करदी

 कितना  अ्रनुभव है  ?  उन  के  लिए  यह  राशि  उस  राशि में  से

 इस  मण्डल  के  सदस्यों  के  सन्तोष  दी  जाएगी  जो  सभ  के  लिए  प्राप्त है  ।

 का  क्या  कारण है  जिस  से  केन्द्रीय  सरकार  को
 दालों  पर  नियंत्रण  नहीं  है  कौर  राज्यों

 यह  अ्रस्पताल  च्युत  हाथों  में  लेने  की
 की  तरह  मद्रास  की  झ्रावश्यकता भी  सामान्य

 इसका  पड़ी  ?
 व्यापार के  द्वारा  पुरी हो  जाएगी ।

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र दा खर )
 :

 श्री  सो०  आर०  चौधरी  :  योजना  की

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा
 अवधि में  क्या  मद्रास  राज्य  अ्रपनी  सारी

 जाता है  ।  उस  में  प्रा वक् यक  सूचना  दी  गई  है  अ्रावश्यकता के  लिए  उत्पन्न  करने  लगेगा  ?

 परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ५६]
 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा  :  यह  उद्देश्य है  |

 मंडल  के  सदस्यों  में  aay  के

 विशेष  कारण  की  रिपोर्ट  a  तो  प्रयास  मंडल  इसे  प्राप्त  करने  के  लिए  सब  संभव  उपाय

 किए  जा  रहे  योजना  की  अवधि  के  बाद
 नेकी  हैन  बिहार  सरकार ने  ही  की  है

 भ्र स्प ताल  की  adara  स्थिति  से  प्रयास  मंडल
 सामान्य  परिस्थितियों  में  मद्रास  झपने  लिए

 पर्याप्त  अन्न  उपजाने लगेगा  ।
 के  सदस्य  कौर  बिहार  सरकार  सन्तुष्ट  नहों

 श्री  सी०  आर ०  :  के वे  अस्पताल  का  संगठन  सुधारने  के  लिए

 उत्सुक  se  |  वे  चाहते  हें  कि  वहां  पर  पागलों  के  मामले में  मद्रास  को  आत्म  निर्भर  बनाने के

 उन  के  रोगਂ  की  गवेषणा  कौर  डाक्टरों  लिए  छोटी  बड़ी  कितनी  सिंचाई  की  योजनाएं

 के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  को  सुधारा  जाए  |  बनाई जा  रही  हैं
 ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रदान  प्रस्तुत  प्रशन  राष्ट्र  अमेरिका  के  साथ  कोई  समझौता  हुमा

 से  नहीं  उठता  ।

 श्री  ato  पो ०  नायर :  क्या  यदि  हां  तो  क्या  उस  समझौते  की

 डा०  जासूस  :  मद्रास  राज्य  के  किस  भाग
 एक  प्रति  सदन  के  पटल  पर  रखी

 का  अभाव  है  ?
 ax

 श्री  एम०  ato  कृष्णप्पा  :
 कितने  इलाकों  में  कितने  कुएं

 मलाबार  में  ।  मलाबार जिले  में  अ्रन्नाभाव  खोदे  जाएंगे  ?

 वाला सब  से  बड़ा  क्षेत्र  उस  की  जन  संख्या  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :.

 कार मीर से  अधिक  है  ।  वह
 Xo  लाख है

 २७  मार्चे  १९४५३
 को  संयुक्त

 जितना  चावल  हम  ने  मद्रास  राज्य  को  दिया है  राष्ट्र  अ्रमेरिका  के  साथ  आ्रापरेशनल  समझौता

 वहू  केवल  उस  जिले  के  लिए  दिया  गया  है
 |  संख्या  १२--('  भू-जल  खोज  योजना )

 इस  से  पता  चलता  है
 कि

 वह  श्रद्धाभाव  वाला  हुमा है  |

 सब से  बड़ा  क्षेत्र  है  ।  जी  समझौते  at  एक  प्रति

 श्री  मद्रास  के  खाद्य  मंत्री  ने  सदन  के  पटल  पर  जाती  है

 हाल ही  में  एक  वक्तव्य दिया  था  उस  में
 बताया  परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  io]

 गया  था  कि  मद्रास  के  प्रत्येक  जिले  में  ये  बातें  समझौते  के  दूसरे  पृष्ठ
 श्रद्धाभाव की  स्थिति  है  ।  क्या  सरकार  को  पर दी  गई  हें  ।

 इस की  सूचना  मिली है  ?
 श्री  नानादास

 :  क्या
 में

 जान  सकता हूं
 श्री  एस०  alo  कृष्णप्पा  :  भ्रन्नाभाव  कि  किस  are  पर

 वे  क्षेत्र  चुने  गए  हें  जहां

 साथ  में  भ्रमण  भी  है  ।  परन्तु  बेकारी  भी  है
 ।

 खोज  की  जाएगी
 ?

 यही  समस्या है  ।  डा०  पी०  एस०  देश मख थि  भारत भू  मापन
 मद्रास  राज्य की  खाद्य  स्थिति

 से  प्राप्त  के  आधार पर
 *

 १४६१.  श्री  सी०  आर०  चौधरी  :  क्या
 श्री  नाना दास  :

 श्रीमान  कया  में  जान

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 सकता  हं  कि  योजना  में  रायलसीमा  कौर

 करेंगे कि  aA  राज्य  के  बन  जाने के  बाद

 दास  मद्रास  राज्य  की  खाद्य  स्थिति  क्या  होगी  ?
 पेन्नार  नदी  योजना  भी  सम्मिलित  कर  ली  गई

 @  अ्रथवा  नहीं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato

 कृष्ण प्पा  )  :
 इस  की  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 Sto  पी०  एस०  देशमुख :  विवरण

 सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  इन  में  उन
 रही  है  प्रौढ़  वह  बाद  में  सदन  के  पटल  पर

 रख दी  जाएगी ।
 राज्यों का

 वर्णन  है  ।  प्रत्येक  के  बारे में  यह

 कहना  कठिन  होगा  किः  वह  मिलाया  गया  है जल  संसाधनों  सम्बंधी  भारत  अम  रोका
 अथवा  नही ं।

 समझौता

 * XR.  श्री  नाना दास
 :

 क्या  खाद्य  श्री  मेघनाद  साहा
 :  इस  सूचना  को

 इकट्ठी  करने  के  लिए  क्या  भारत  में  कोई
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 भारत  के  भू-जल  संसाधनों  का

 परीक्षण  करने  के  लिए  टैक्निकल  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  किस  सुचना

 रोशन  एग्रीमेंट  के  प्रधान क्या  भारत  का  के  लिए ?
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 श्री  मेघनाद  साहा  :  भारत  के  भू-जल  उस  प्रकार  के  कुझों  के  लिए  ठीक  नहीं
 थे  जिंन

 संसाधनों  के  झ्रापरीक्षण  के  लिए  ।  के  बारे  में  समझौता  gars

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  श्रीमान्‌ यह  श्री  सारंग धर  दास  श्री मान चदर  क्या  में

 wet मुझे  संगत  प्रतीत नहीं  होता  ।  जहां  तक
 जान  सकता हूं  कि  योजना में  क्या  उड़ीसा  के

 लगाने  सम्बन्ध है  उन  क्षेत्रों  का  समुद्रतटीय  जिले  सम्मिलित  किए  गए  हें  ?

 दिया  गया  है  जहां हम  खोज  करेंगे  |

 डा०  पी०  एस०  में  माननीय
 हमारे  पास जो  सुचना  है  उस  के  आधार  पर

 काम  कर  रहे  मुझे  समझ  में  नहीं  जाता
 सदस्य  का  ध्यान  सदन  पटल  पर  रखें  हुए

 विवरण  की  आकर्षित करना  चाहता हूं  ।
 यह  प्रश्न  कैसे  उठता  है  ।

 श्री  भू-जल  निकालने  के  आधार  प्रक्षेत्र  केन्द्र

 लिए  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  पूर्ववर्तिता
 *9४६३.  प्रोफेसर  डी०  Ato  फार्मा :

 दी  जाएगी ?
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 डा०  पी०  एस०  जो  समझौता
 की  कृपा  करेंगे कि  पंजाब  में  cat के  विकास

 अभी  हुआ  है  इस  पर  कई  दिनों  तक  चर्चा  हुई
 के  लिए  क्या  आधार  प्रक्षेत्र  केन्द्र

 इस  में  झ्र भाव ग्रस्त  क्षेत्रों  का  भी  निर्देश  है  ।

 परन्तु  में  यह  नहीं  कह  सरकता  कि  यह  योजना  यदि  तो  वे  कहां  हें
 ?

 भ्र भाव ग्रस्त क्षेत्रों  के  लिए  है  ।  क्या वे  केन्द्र  omen  निर्भर  हैं  ?

 श्री  राघवय्या
 :

 क्या  सरकार को  मालूम
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 है  कि  सदन  के  पटल  पर  रखे  गए  विवरण में
 जी  हां  ।

 दुविधाग्रस्त  क्षेत्रों  में  कुएं  खोदने  की  बात  की

 चर्चा  नहीं  की  गई  है  ?  (१)  पंजाब

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  जी  नहीं
 हिसार  ।

 (२)  केन्द्रीय  पशु  तथा  दुग्गल श्रीमान्‌  ।  माननीय  सदस्य  का  कहना  सत्य
 कर्नाल  ।

 नही ंहै
 ।

 हम  ने  कोई  भाग  जान  बूझकर नहीं

 छोड़ा है  ।  जी  नहीं  ।  इन  प्रक्षेपों  द्वारा  जो

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  माननीय  सदस्य  से  सेवाएं  की  जाती  हें  उन  के  लिए  पैसे  नहीं

 प्रार्थना  करता  हूं  कि  सूचना  पाने  के  लिए
 लिए  जाते  क्योंकि  यह  सोचा  गया  है  कि  कृत्रिम

 वे  सोधे  रखे  ।  उन्हें  अनुमान के  रूप  में
 गर्माधान का  प्रचार  तभी  हो  सकेगा  जब

 |  श्री  राघवय्या ने  ऐसा  ही  किया  है  ।  में  वह  निःशुल्क  किया  जब  वह  काफी

 प्रचलित हो  जायगा  तब  पेसे  लिए  जाना  आरम्भ ऐसा  करना  श्रभ्यारोप  एकदम

 हो  जाता  है  ।  किया  जायगा  ।  फिर  भी  इस  योजना को

 श्री  नाना दास  :  क्या  में  जान  सकता  प्राप्त  निर्भर  नहीं  बनाया  जा  सकता  |  यह

 हूं  कि  योजना में  रायलसीमा  ate  पेन्नार  समझना  चाहिये कि  उस  व्यय  से  देश  के

 क्षेत्र  कयों  नहीं  मिलाए गए  ?  का  मूल्य  बढ़ेगा  ।
 अधिक  कीमती  पशु

 डा०  पी०  देशमुख :  आधार  ग्रामों  में  उत्पन्न  होंगे  ।

 कुछ  क्षेत्र  इसलिए  छोड़ने  पड़े  क्योंकि  वे  प्रो ०  डी०  सी  ०  शर्मा  :  इस  योजना में

 नलों के  लिए  ठीक  नहीं  थे  ।  खास कर  वे  कितने  प्रकार  के  पशु  जाते हें
 ?
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 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  जहां  तक  जान  सकता  हूं  कि  गांवों  के  लोग  इन  तरीकों

 को  झ्रपनायेंगे ? उन दो  केन्द्रों का  प्रदन है  मुझे  पूर्व  सूचना

 चाहिए  |  डा०  पो०  एस०  देशमुख :  मुझे  सूचना

 प्रो ०  डी०  सी  ०  शर्मा  में  जानना  चाहता  मिली
 है

 कि
 कोई

 भी
 आधार  ग्राम  केन्द्र

 था  कि  उस  योजना  में  कितने  प्रकार  के  पशु  असफल नहीं  हुमा  है  ।  हमें  सब  स्थानों से

 का  जाते हे  ।  सन्तोषजनक  रिपोर्टों  मिली  हैं  ।

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  समझ
 श्री  अच्युतन

 :  श्रीमान्‌  क्या  पंजाब  के

 लें  कि  उन  के  पास  इस  की  कोई  सुचना  नहीं  है  पद्मत्ों झ  at  दशा  निश्चित  रूप  से  दक्षिण  भारत

 के पशुझों की की  ददा से  भ्रमणी है  ?
 प्रो०  डी०  ato  शर्मा :  श्रीमान  क्या में

 जान  सकता हूं  कि  इस  आघार  प्रक्षेत्र  योजना
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :

 तुलना  करना

 का  कांगड़ा  ौर  गुरदासपुर  ठीक  नहीं  ।  यह  बात  बतलाने से  शायद

 जिले  में  भी  विस्तार  करने  का  विचार  है  ?  दक्षिण  भारतीयों  को  बुरा  लगे

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  श्रीमान्‌  यह
 फसल  प्रतियोगिता  योजना &

 बात  राज्य  सरकार  के  ऊपर  निर्भर  रहेगी ।  * OU,  प्रो०  डी०  सी०  शर्मा  :  खाद्य

 सेठ  गोबिन्द  दास :  क्या  माननीय  मंत्री
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 fe  भारत  सरकार  द्वारा  चलाई  गई  फसल
 जी  को  यह  बात  मालूम है  कि  एक  तरफ

 तो

 वहां  के  जानवरों  की  उन्नति  का  प्रयत्न  किया
 प्रतियोगिता  योजना  से  क्या  पंजाब  में  खाद्य

 पदार्थों की  उपज  बढ़ाने  में  सहायता  मिली है  ? जा  रहा  है  कौर  दूसरी  तरफ  जो  बहुत  प्रति

 से  भ्रच्छे जानवर  हें  वह  कलकत्ते कौर  बम्बई  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 भेजे  जाते  ह  शर  वहां  पर  उन  का  वध  किया  जी  ।  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट  के  अनुसार

 जाता है  ?  i

 घान
 PEAR KR

 में  निम्न  प्रकार  से  वृद्धि हुई

 bale ac)  मन
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  में  श्राप  से  ~

 निवेदन  करूंगा  कि  यह  तो  की  विलेज  सेंटर्स  गह  १६१,४४२  मन

 सका  १७२,०९२  मन
 का  सवाल  है  श्र  ने  जो  सवाल  उठाया

 है  वह  तो  मरहम  सवाल  है  जिस  के  ऊपर
 बाजरा  १७,४१२  मन

 चना  PX  मनत
 विचार  विनियोग  अभी

 जारी
 प्रो०  डी०  सी०  यह  क्या  वृद्धि डा०  सुरेश  क्या  में  जान  सकता

 केवल  इस  प्रतियोगिता  योजना  के  कारण
 हूं  कि  सरकारी  योजनाएं  क्यों  असफल  हो

 हुई  है  ?  इस  योजना  के
 जाती  हें  जब  कि  वैयक्तिक  योजनाएं  सफल

 कितने  लोगों  को  प्रमाणपत्र  तथा  पारितोषिक
 हो  जाती  हैं  ।  कर्नाल  और  हिसार की

 दिए गए  थे
 योजनाओं में  कितने  रुपये  की  हानि हुई  है

 ?

 डा०  पी०  एस०  मुझे  हानि

 डा०  पी०  एस०  ये  अ्राकड़

 प्राप्त  सामग्री  पर  आधारित  हैं  ।  जिन  क्षेत्रों  में

 होने  सूचना  नहीं  है  ।  में  इस  विषय  की
 प्रतियोगिता  में  भाग  लिया  था  केवल  उन  की

 जांच  करूंगा
 उपज  की  गणना  गई  है  उपज

 डा०  राम  सुभग  सिंहः  यह  देखते  हुए
 आत्म-निभे ह  me

 बढ़ने के  विषय  में  संशय  नहीं  हो  सकता  ।

 कि  यह  योजनाएं  ALC  स  र  नहीं  हे  क्या  में  इनाम  दो  प्रकार  के  ह--राज्य  की  इनमें  और
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 केन्द्र की  इनमें  ।  मेरे  पास  इनाम  पाने  कालीघाट  के  पास  रेल  दुर्घटना

 वाले  लोगों  की  लम्बी  सूची  है  ।  उसे  यहां  *
 १४६५,  सरदार  ए०  एस०  सहगल

 :

 पढ़ना  कठिन  होगा  ।
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 प्रो०  डी०  ato  शर्मा  :  श्रीमान्‌  क्या  करेंगे  कि  पूर्वीय  रेलवे  में  कालीघाट  स्टेशन

 फसल  प्रतियोगिता  योजना  को  अन्य  उन  के  पास  श्रदीगंज  पुल  पर  लगभग  २४  मैच

 FUR  को  क्या  एक  माल  गाड़ी  कौर  पैसेंजर क्षेत्रों  में  भी  फैलाने  का  विचार  किया  जा  रहा

 है  जहां  पर  यह  कभी  तक  लागू  नहीं की  गई  है  ?  गाड़ी  में  टक्कर  हुई  थी  ?

 डा०  पो
 ०  एस०  देशमुख :  wt  तक

 कितने  यात्री  मारे  गए  तथा  कितने

 घायल  हुए
 ?

 किसी  भी  क्षेत्र  को  योजना  के  बाहर  नहीं

 समझा  गया है
 ।  हम  इस  योजना  को  विस्तृत

 टक्कर  कयों  हुई  at  उस  के  लिए

 क  का  प्रयत्न  कर  रहे  कौन  जिम्मेवार  था ?

 क्या  गाड़ी  के  डिब्बों  को  जोड़ने
 श्री  एस०  एन०  दास :  कया  किसी  क्षेत्र

 ste  पाईप  टूट  गया  था  प्राय में  गेहूं  की
 उपज

 की  अत्यन्त  वृद्धि  हुई  है  ?
 डब्बों के  दरवाजों  पर  लगी  हुई  सीलें टूट

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  कभी  तक  थीं  ?

 सब  से  अधिक  गेहूं  की  उपज  ७१  २३
 क्या  सरकार ने  कोई  जांच  की  है  ?

 १०  छटांक हुई  है  ।  यह  सरदार  गुरुदेव  सिंह
 यदि  हां  तो  क्या  मालूम  हुमा  है

 ?

 रेल  तथा  यातायात  मंत्रो  के

 श्री  ato  पी०  सरकार  द्वारा  सचिव  शाहनवाज़  खां  )  om

 चलाई  गई  योजना  के  द्वारा  खाद्य  पदार्थों  की  RV—R—-VEAXR  की  रात  को  ८  बज  कर

 उपज  बढ़ाने  के  विषय  में  प्रश्न  किया  गया  दस  मिनिट  पर  २२६  डाउन  कलकत्ता

 था  ।
 उन्होंने  केवल  सकल  ates  दे  दिए  हें  ।  बज  बज  पैसेंजर  ट्रेन  की  डाउन  मालगाड़ी

 में  यह  जानना  चाहता  था  कि  केवल  इस  योजना  से  पीछें  से  उस  समय  टक्कर  हो  गई  जब  वह

 के  कारण  क्या  प्रति  एकड़  उपज  में  वृद्धि  रख  मील  र  कालीघाट  स्टेशन  के  पास

 हुई  है
 ?

 रुकने के  पदचात्‌ चलना झ्ारम्भ कर चलना  आरम्भ  कर  रही

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  इस  वर्ष  के  थी  |

 आंकड़ें दिए  जा  सकते  |  पहले  धान  १६  १/२
 कोई  भी  नहीं  मरा  न  घायल

 मन  निकलती
 थी

 ra  वह२५  मन  निकली  है  ।
 |  पैसेंजर  गाड़ी  के  गाडे  को  मिला

 कर

 पहले  मकका  १३  १/२  मन  निकलती थी  aa  वह  कुल  Yo  लोगों को  मामूली  चोटें  आईं
 |

 २५  87 R २  मन  हो  गई  है
 ।  बाजरा  ४

 १/२  मन
 पैसेंजर  गाड़ी  के  चालक  की

 से  बढ़ कर  ७  १/२  मन  हो  गया  गेहूं  ११  मन

 से  बढ़कर  २०  मन  हो  गया  चना  मन  से
 गलती  से  यह दुर्घटना हुई

 जी  हां  ।  होज  पाईप  खुल  गया  था
 बढ़

 कर  १२  मन  हो  गया  है  |  ७०  मन

 से  बढ़ कर  ३६५  मन  हो  गए  हें  ।  ये  भ्र धिक तम  तथा  कुल  दरवाजों  की  सीलें  टूट  गई
 थीं  ।

 फसल  के  ans  नहीं  हें  ।  ये  भ्रांत  भ्रांकड़े  (=)  भर
 के  उत्तर  में

 इस  से  पता  चलता है  कि  उपज ७४  जिस  की  चर्चा  की  गई  है  उस  की  पुलिस  द्वारा

 दत  कौर  ५००  प्रतिशत  के  बीच  हुई है  ।  जांच  हो  रही  है  ।
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 qr
 मुगलसराय  रेलवे  याद  (  aA  ठेके  की  क्या  ad  हूं  कौर  वह

 *
 १४६६,  सरदार  ए०  एस०  सहगल

 कितनी  राशि  का  है  ?

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 नहीं  तो  ठेका  कब  लक

 दिया  जाएगा  ?
 रेलों  में  क्षेत्रीय  पद्धति  area

 होने  के  बाद  पूर्वीय  रेल  के  मुगलसराय  ars  की
 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  (att

 व्यवस्था
 में  कितना

 रुपया  लगता  अलगे दन )  :

 उस से  पहले  मुगलसराय  याद  ४ मेस  मेकेन्जीज-हेनरिच  बुखार

 की  व्यवस्था  में  कितना  रुपया  लगता  AT;  )  लिमिटेड  ।

 कोयले  की  खदानों  को  वेतन
 ठेके  की  शर्तें बहुत  लंबी  हें  ।  उस  की

 देने  नियंत्रण  दिल्‍ली  से  होता  है  अथवा  कुछ  खास  खास  बातें  सदन  के  पटल  पर  रखे

 मुगलसराय  गए  विवरण  में  दी  जाती  हें  ।

 बिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  ५८]  ।  ठक  R44 क्या  सरकार  से  व्यापारियों  ने

 कोई  शिकायत की  है  ?  यदि  हां  तो  उस
 पर  करोड़  रुपए का  है  |

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  श्री  के०  सी'०  सोनिया  :  इस  कम्पनी  का

 :  और  क्षेत्र
 मुख्यालय  कहां  है

 ?

 करण  के  पर चात मुगलसराय ची मुगल  सराय  ATS  की
 व्यवस्था

 श्री  अलगेशन  :  बम्बई  में  ।

 के  व्यय में  कोई  wat नहीं  पड़ा  है
 |

 श्री  के०  सी०  सोनिया :  बन्दर  स्थान

 शायद  तात्पर्य  बंगाल-बिहार  की  बनाने  का  इस  कम्पनी  को  कितना  अनुभव

 कोयले की  खदानों  से  है  ।  इन  को  वैगन देने

 के
 कार्य

 का
 नियंत्रण

 पूर्वीय  रेल  के
 कलकत्ते  श्री  अलग दान  :  यह  कम्पनियों  का

 स्थित  हैडक्वाटर  से  होता  है  ।  एसोसियेशन है  ।  उन  में  से  एक  जमंन  कम्पनी

 श्राम  शिकायत  यह  है
 कि

 मांग  को  5.0  है  ।

 को  पूरा  करने  के  लिए  कोयला
 लादने

 के
 डब्बे  अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  |

 पर्याप्त  संख्या  में  नहीं  दिए  जाते  ।  यातायात  श्री के०  सी०  खड़े

 की  सारी  भश्रपेक्षताओं का  ध्यान  रखते हुए
 अध्यक्ष  महोदय  में  प्रश्न  लेने

 कोयले  के  लिए  अधिकतम  डिब्बे  देने  का

 के  लिए  कह  चुका  हूं  ।
 प्रयत्न  रेलवे कर  रही  है  |  उन  की संख्या दिन

 इंडियन  कोआपरेशन  कांग्रेस
 प्रति  दिन  बढ़ती जा  रही  है  ।  *

 १४६८.  श्री  झूलन  सिन्हा :  क्या  खाद्य
 कांडला  बंदर  स्थान

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 *

 १४६७.  श्री  के०  सी०
 कि  पहली  इंडियन  कोआपरेटिव  कांग्रेस  की

 यातायात मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  विशेष  रूप  से  निम्नलिखित  विषयों  से  सम्बन्धित

 क्या  कांडला  बंदर स्थान के  मुख्य  काम  का  च्  सिपारिशों को  अमल  में  लाने  के  लिए  क्या

 दिया जा  चुका  है  ?  कार्यवाही  की  जा  रही

 यदि  हां  तो  किस  साथ  को  यह  (१)  विपणन  कौर  व्यापार  का

 ठेका  दिया  गया  है
 ?  करता  के  आधार  पर  (२)  सहकारी
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 मांगों के  सम्बन्ध  में  ३०  ATT  FEXQ  को
 द्वारा  लोक  कम  का  निर्माण और

 कौर  (३)  सहकारी  कार्यवाहियों  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  को  एक  दिया

 का  देशव्यापी  समन्वय  करने  तथा  एक  समान

 सहकारी  विचार  र  नीति  बनाने  के  लिए

 केन्द्रीय  सहकारी  परिषद्‌  की  स्थापना  ।
 उन  की  क्या  शिकायतें  थीं  ?

 क्या  सरकार  ने  उन  की  मांगों

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :
 पर  विचार  किया है  ?

 इंडियन  कोआपरेटिव  कांग्रेस  के
 यदि  तो  क्या  निश्चय  दा

 mar  कार्यवाही  के  लिए  राज्यों  की

 सरकारों के  पास  भेज  दिए  हें  ।  विभिन्न  सरकारों

 की  विकास  योजनायें में  कौर  योजना  भ्रायोग
 श्रम  मंत्री

 ato  ato
 :

 जी
 की  रिपोर्ट में  ower  सुझावों के  साथ  सुझाव

 (१)  ale  (२)  भी  मिला  लिए  गए  हें  ।  att  सदन  के  पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  अपेक्षित सुझाव  (3)  के  विषय  में  भारत  सरकार

 केन्द्रीय  सहकारी  ष्  स्थापित  करना  सुचना at  गई  है  ।  [  देखिए  परिशिष्ट  ९,

 भावुक  नहीं  समझती  ।  वैसी  अखिल  भारतीय  अनुबन्ध  संख्या  ५९]

 संस्था  पहले  से  ही  वर्तमान  हैं  ।  झ्रतएव  केन्द्रीय  श्री  गिडवानी  :  जांच  कब  की  गई  थी

 सहकारी  परिषद्‌  स्थापित  करना  कौर  क्या  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 नहीं है  ।  श्री  ato  ato  औद्योगिक  झगड़ों

 श्री  झूलन  लोक  कर्म के  लिए  के  लिए  नियुक्त  कर्मचारियों  ने  कई  जांचें की

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सहकारी  निकायों  को  कहां  हें  तथा  बहुत सी  शिकायतें दूर  कर  दी  गई  हैं  ।

 तक  प्रोत्साहन दिया  है  ?
 श्री  गोंडवाना  :  जांच  कब  की  गई  थी  ?

 डा०  पी०  एस०  wit  तक
 श्री  ato  वीरानी  :  शिकायतें की  जाने

 यह  विषय  राज्यों की  सरकारों पर  छोड़
 के  बाद  जांच  की  गई  थी  ।  श्रम  निरीक्षक  शौर

 दिया  गया  है  ।  सहकारिता को  सब  प्रकार  की  संराधन  अ्रधिकारी  सब  स्थानों  में  गए
 सहायता देना  उन  के  क्षेत्राधिकार में  है  ।

 यथा शक्य  शिकायतें  दूर  करने  का  प्रयत्न

 श्री  एस०  एन०  दास  :  भारत में  सहकारी  किया

 आन्दोलन  की  प्रगति की  जांच  करने  के  लिए
 श्री  गिडवानी  ।  औद्योगिक

 क्या  किसी  समिति  को  नियुक्त  करने  का
 करण  का  पंचाट  कब  प्रकाशित  होगा  ।  उसने

 प्रस्ताव किया  जा  रहा  है  ?
 बया  सिपारिश की  है  ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  श्रभी  सरकार
 टीवी ato  गिरि  :  वह  दो  तीन  दिन  में

 के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 प्रकाशित हो  जाएगा

 राजस्थान  बेक  कर्मचारी
 श्री  गिडवानी  :  क्या  जयपुर में  एक

 निरीक्षक रखना  सरकार  समझती १४६९.  श्री  गिडवानी  :  श्रम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  बात  है
 ?

 सत्य है  कि  राजस्थान बेक  के  कर्मचारियों  श्री  ato  ato  गिरि  :  उस  पर  विचार

 के  प्रतिनिधियों  ने  अपनी  शिकायतों  कौर  किया जा  रहा  है  ।

 9PSD
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 परिश्रमी  बंगाल  में  नई  रेल  योजना  श्री  एस०  सी  ०  सामन्त  :  क्या  बोल्या  से

 दीघा  तक  रेलवे  लाइन  बनाने  पर  विचार *
 १४७०.  श्री  बनर्जी  :  क्या  रेल  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  :  किया  गया  है  क्योंकि  कोई  में  नमक का

 कारखाना है  तथा  दीघा  में  सैनेटोरियम है  ।
 पब्चिमी बंगाल में बोल्दा रेलव बंगाल  में  बोल्या  रेलव

 स्टेशन  कोई  कोई से  सीधी  श्री  दाहनवाज्  खां  :  इन  महत्वपूर्ण

 दीघा तक  क्या  रेलवे  बनाने  का  विचार  है  ;  बातों  का  ध्यान  रखते  हुए
 भी

 उस
 प्रस्ताव

 को

 स्थगित कर  दिया  गया  है पंचकूला  रेलवे  स्टेशन  से

 ताल्लुक़  नई  रेलवे  लाइन  बनाने  का  प्रो०  डी०  सी  ०  शर्मा  :  नई  रेलवे  लाइन

 विचार  बनाने के  प्रस्ताव  विचार  करते  समय

 क्या  चन्द्र कोपा रेलवे  स्टन से  कौन at  विधि  ate  सिद्धान्तों  का

 तक  नई  रेलवे  लाइन  बनाने  का  विचार  ara किया  जाता  है  ?

 ak

 श्री  शाहनवाज़  at:  इस  विषय पर
 यदि  प्रौढ़  का

 केन्द्रीय  यातायात  रेलवे  बोर्डे  विचार

 उत्तर है  तो  इन  को  बनाने का  काम  करता है  ।  पंच  वर्षीय  योजना  को  सफल

 कब  प्रारम्भ  किया  जायगा  ?
 बनाने में  जो  लाइनें  जितनी  महत्वपूर्ण  होती

 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के  सभा-सचिव  हैं  उस  के  भ्र तु सार उस  क्रम  में  पूर्वव्तिंताएं

 शाहनवाज़  at  )  जी  नही ं।
 निश्चित  की  जाती  हें  ।

 जी  नहीं  ।  Sto  डी०  ato  शर्मा
 :  पूर्ववर्तिता

 निश्चित  करने  के  arene  को  में  जानना
 जी  नहीं  ।

 >  fl
 {

 )  wet  नहीं  उठता  |  चाहता हूं  ।

 श्री  बन्दों  :  क्या  इस  योजना पर
 अध्यक्ष  महोदयਂ

 :
 उस  के  लिए  लम्बे

 विचार  करने  का  सरकार  का  इरादा  उत्तर  की  भ्रावश्यकता होगी  ।

 यदि  हां  तो  कब  ?
 दक्षिण  रेलवे  को  रेलवे  लाइनों  का  विदयदीकरण

 श्री  शाहनवाज़ खां
 :  wit तो  इन

 ¥ 26192,  श्री  मुनि स्वा मो  :  क्या  रेलवे
 रेलवे  लाइनों के  बनाने  विचार  छोड़

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग े:
 दिया है  ।  wt  उस  पर  विचार  नहीं  किया

 जा  रहा है  ।
 ईंधन  समिति  की

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त :  क्या  रेलवे  बोर्ड
 सिफ़ारिशों को  मानकर  दक्षिण  रेलवे  की  कुछ

 रेलवे  लाइनों  का  विद्युतीकरण  कब  आरम्भ
 में  इन  योजनाओं  पर  कभी  विचार  किया  था  ?

 किया  ak

 श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 इन  में  से  प्रत्येक

 योजना पर  केन्द्रीय  यातायात  ate  ने  विचार

 त्रि चना पली  are  मद्रास  एगमूर

 के  बीच  कितनी  मील  लाइन  में  बिजली से
 किया  है  परन्तु  अभी  इन्हें  हाथ  में  नहीं  लिया

 रेल  चलने  लगेंगी  ?

 गया है  क्योंकि  wal हम  केवल  वें  महत्वपूर्ण

 योजनाएं  ले  रहे हें  जो  पंच  वर्षीय  योजना  में  रेल  यातायात  उपमंत्री

 आमिल की  गई  हें  ।
 :  समिति  की  सिपाही
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 की  जांच  की  जा  रही  है  ।  अभी  यह  नहीं  कहा  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी
 :

 क्या  बात  सच  है

 जासकता  कि  क्या  तय  किया  जायगा  कि  धातुओं के  काम  ७०
 कोयला

 इंजिनों में  जलाया  जाता  है  ।  इस  अपव्यय के
 प्रश्न नहीं  उठता

 श्री  नाना  दास
 :  क्या  इंधन  मितव्यय

 कारण ही  ये  कोयले  की  खदानें  बहुत  घाटे
 पर

 चल  रही हें  ?
 समिति  ने  ग्रांट  की  किसी  लाइन  के

 करण  की  सिपारिश की  है  ?  श्री  अलगे दान :  हमें  आजकल  घटिया

 प्रकार  का  पर्याप्त  नहीं  मिलता श्री  अलगे दान :  मद्रास-बेजवाड़ा  लाइन

 के  विद्युतीकरण की  उस ने  सिपारिश की  है
 इसलिए  हम  धातुझों  के  काम  ७०७.  वाले  कोयले

 का  उपयोग करते  फिर भीਂ  उस  के  उपयोग

 श्रीमती  अम्मू  स्वामीनाथन :  क्या  किलो  की  सीमा  बांध  दी  गई  है  ।

 और regan के  बीच  की  नई  रेल  लिक  के
 श्री  विश्वनाथ  रेडडी  :  इन  खदानों  मैं

 विद्युतीकरण  की  कुछ  सं  भावना  है  ?

 के  काम
 कोयला  पाया

 श्री  अलग दान  :  उस  की  जांच  की  जा
 जाता  है  इसलिए  क्या  इन्हें  उत्पादन  मन्त्रालय

 रही है  ।  को  हस्तांतरित कर  देने  का  विचार  किया

 श्री  विट्ठल  क्या  समिति ने  यह

 सुझाव  दिया  है  कि  रेलों  के  इंजनों  के  लिए  श्री  अलगे दान  :  वे  पहले से  ही  हस्तान्तरित

 धातुओं  के  काम  कराने  वाला  कोयला  उपयोग  कर  दी  गई  हें  ।

 किया  जाना  बन्द  किया  जाए
 ?

 भी  नम्बियार

 श्री  अलगे दान  :  उस  ने  अन्य  कई  विषयों
 कारण  क्या  गिरीश  में  aga  से  कर्मचारियों

 पर  विचार किया  हे  ।  उन  में  से  एक  यह
 को  सेवामुक्त किया  जा  रहा  है  ?

 भी

 गिरीं  में  रेलवे  की  कोयले  खदानें

 श्री  अलगेशन  :  यह  उत्पादन  मंत्रालय

 से  पूछा  जाए
 ।

 सदन  में  यह  बात  कही  जा

 ने  8193.0  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :
 चुकी हू  |

 मलबे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  श्री  जोशी  सिन्हा
 :  के  काम

 क्या  गिरीश  में  रेलवे  की  कोयले की  खदानों

 खाने  वाले  कोयले  के  स्थान  में  क्या  बिजली  का

 में  अच्छे  गण  का  धातुओ ंके  काम  वाला
 उपयोग किया  जायगा  ?

 को  ला  पाया  जाता  है
 ?

 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के
 श्री  अलगे डान

 :
 मुझे  सूचना  चाहिए

 सचिव  शाहनवाज  :
 जी

 ।
 श्री  नम्बियार

 :
 लोगों  को  सेवामुक्त

 किया जा  रहा  है  ।  जो  लोग  निकाले  जाएंगे श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  क्या  सरकार  को

 मालूम  है  कि  इन  कोयले  की  खदानों  में  घातों  उन्हें  काम  देने  के  लिए  क्या  कायें वाही की

 के  काम  शायाने  वाला  लगभग  कितना  कोयला  जा  रही हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  उ  होंने  यह  नहीं  कहा

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  कि  लोग  निकाले  जाएंगे  श्रथवा  नहीं  ।  केवल

 :  यह  प्रदान  उत्पादन  मंत्रालय  से  यह  कहा  गया  है  कि  यह
 सडन  उत्पादन  मंत्रालय

 बुंदा  जांच
 ।

 से  पूछा जाए
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 श्री  नम्बियार
 :

 उन्हों  ने  यह  कहा
 था  श्री  सी०  आर०  चौधरी  :  यह  काम

 कि  इस  का  पहले  उत्तर  दिया  जा  चूका  हैं  ।  भारत  सरकार  की  देखरेख  में  किया जा  रहा

 है  अथवा  विदेशियों की  देख  रेख  में  ?
 अध्यक्ष  महोदय :  उन्हों  ने  यह  कहा  था

 ि  यह  मस्त  seared  मंत्री  के  लिए  है  ।
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  सारा  काम

 हमारे  नियंत्रण  श्र  संचालन

 भ-जल  संसाधनों  का  आपरोक्षण ध्
 में  होता है  ।  अमेरिका का  सम्बन्ध  केवल

 ¥ OVig¥,  डा०  राम  सुभग  पैसे  देने  तक  ही  सीमित  है  ।

 श्री  नाना दास  :  क्या  इस  समझौते  में खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  भारत  के  भू-जल  संसाधनों  का  सरकार  ने  अ्रावश्यक  विशेषज्ञ  शौर  अन्य

 परीक्षण  करने  के  लिए  FAT  भारत  सरकार  प्रौढ़  कर्मचारी  नियुक्त  करने  का  अधिकार  रक्षित

 संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  में  समझौता  हो  किया हैं  ।  यदि  हां  तो  वे  भ्र धि कार क्या  हैं  ?

 गयਂ  डा०  पी०  एस०  देशमुख  वे  शक्तियां

 यदि  श्रापरीक्षण  में  सदैव  हमारे  पास  हें  सेव  हमारे  पास

 लगभग  कितना  रुपया  व्यय  होगा  ?  रहेंगी  ।

 श्री  रवय्या  :  खोज  के  लिए  कितने श्राप री क्षण काय  कब  आरम्भ

 विशेषज्ञों की  श्रावस्यकता पड़ती  है  ।  उन  के

 वेतन  भत्ते  कितने  हैं  ?
 कृषि  मंत्रो  पी०  एस०  :

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 जी

 हां  ।  वह  श्रापरीक्षण  नहीं

 विदेशी  विशेषज्ञों  से  हे  तो  wit  तक  हम  ने

 उस  योजना में  ४५  लाख  डालर  कोई  नियुक्त  नहीं  किया  है
 ?

 परिवार  आयोजन १.२  करोड़  रुपए  लग  जायेंगे  |

 तुरन्त ही
 *

 १४७५,  श्री  अच् यू तन
 :  स्वास्थ्य

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत
 डा०  राम  पु भग  सिंह ः  क्या  ह  किए

 के  किसी  राज्य  में  परिवार  प्रायोजन का  कायें

 डालर  संयुक्त  राष्ट्र  अ्रमेरिका देगा तथा देगा  तथा
 झारम्भ  किया  गया  है  ?

 ०  किए  गए  रुपए  भारत  सरकार  देगी  ?

 यदि  हां  तो  अभी  तक  किस  प्रकार
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  जी  हा ं।

 का  ह  किया  गया  है  ?

 डा०  रास  सुलग  सिंह  बया

 किस  तरीके  से  यह  सुचना  भारत
 यह  काम  उन  स्थानों  में  जायगा

 के  गांवों  में  भेजी  जा  सकती  है  जिस  से  कि
 जहां  की  भू-जल  स्थिति  भली  भांति ज्ञात  है

 अथवा  सारे  देश  में  यह  काम  यह  जानने के
 उस  का  कुछ  प्रभाव  पड़े

 ?

 इस  कार्य  में  सहयोग  देने  के  लिए
 लिए  किया  जायगा  कि  भूमि  के  तल  के  निकट

 कहां  कहां  पानी  मिल  सकता  है
 ?  नया  कोई  लोक  संस्था  तैयार  हुई  है

 ?

 डा०  पो०  एस०  देशमुख  ऐसे  का
 स्वास्थ्य  उप मंत्रो  |

 उत्तर  में  कुद  समय  दे  चुका  हूं  ।  हम  ने
 जी

 क्षेत्र  भी  निश्चित कर  दिए  हें  ।  उस  से  हमारे  भारत  सरकार  ने  यह  जानने के

 कार्य  के  स्वरूप  का  ज्ञान  हो  जाएगा  ।
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 श्री  मती  चन्द्रशेखर  :  हमें इस  का  पता
 हैं कि  रिदम  पद्धति  कहां  तक  व्यवहार  में  लाई

 जा  सकती है  ।  कुछ  राज्यों में  राज्यों  की  है  परन्तु हम  विस्तारपूर्वक नहीं  कह  सकते

 सरकारो ंने  प्रिया  वालेन्टरी संगठनों  कि  किन  संगठनों ने  सरकार  के  पास

 वेदन  भेजा  है  ।
 ने  भी  परिवार  प्रायोजन  भ्र स्प ताल  खोले हैं  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  कुछ  श्री  भव्यता  :  क्या  रेड  क्रास

 चमक  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।  जिन ३  केन्द्रों  कौर  सेंट  जॉन  एम्बुलेंस  एसोसियेशन से  यह

 a
 की  चर्चा की  गई  है  वहां  रिदम  पद्धति  के  काम  हाथ  में  लेने  के  लिए  कहेगी  क्योंकि

 विषय  में  सलाह दी  जाती  है  ।  राज्यों की  इस  प्रकार के  अन्य  काम कर  WE  |

 सरकारों के  अस्पताल  कौर  वालेन्टरी  संगठनों
 ~

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  समझ  में

 द्वारा  खोले  गए  अस्पताल अरपना  प्रचार
 कार्यवाही के  लिए  सुझाव  हे

 करते हैं  ॥

 विदेशों मਂ  अध्ययन  के  लिये  डाक्टरों
 इस  क्षेत्र  में  निम्न  संगठन

 का  चुनाव
 काम  कर  रहे

 ने  १  V9k  श्री  रघरामथ्या  कया
 (8)  भारतीय परिवार  आयोजन

 बम्बई ।  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े?

 क्या  यह  सत्य  है  कि  भारत (२)  भारतीय  परिवार  आयोजन

 |  सरकार कुछ  डाक्टरों  को  विदेशों में  भ्रघ्ययन

 के  लिए  भेजेगी
 (३)  परिवार  aria  उप-समिति

 भारतीय रेड  क्रास  लखनऊ  यदि  भाग  का  उत्तर  ae  तो

 (४)  परिवार  श्रायोजन
 सरकार

 उन  व्यक्तियों का  चुनाव  किस  प्रकार

 नाबाद |  कौर

 (५)
 (7)  क्या  इस  चुनाव  के  विषय  में  प्रचार

 मद्रास ।  किया  गया  है  ate  क्या  इस  के  लिए  आवेदन

 श्री  च्पितन  क्या  कुछ  डाक्टर  इस
 पत्र  मांगे गये  हें  ?

 fafa at  विशेषज्ञ  बनने  केਂ  लिए  विदेश
 स्वास्थ्य  उपमंत्री

 भेजे
 गए  हैं  ?

 भारत  सरकार  की  छात्रवत्ति  तथा

 फेलोशिप की  वह  योजना जिस  के  अन्तर्गत
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  जी  नहीं

 डाक्टर  उच्च  प्रशिक्षण के  लिए  विदेशों  में

 श्री  अच्यतन  :  क्या  रिदम  पद्धति  के
 भेजे  जाते  बहुत  दिनों  से  निलम्बित कर

 अतिरिक्त wea  विधि का  भी  यहां  उपयोग
 दीग:है।  जब  विदेश  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 किया जा  रहा  संगठन  डाक्टरी  पढ़ाई  के  लिए  फैलोशिप  देते

 श्रीमती  जी  नहीं  ।  हं तब  योग्य  व्यक्तियों के  नामों  की  तालिका

 श्री ए०  एम०  टामस  :  क्या  सरकार  को  बना  ली  जाती  हैं  ।

 मालूम  है  कि  इस  विषय  में  कुछ  धार्मिक
 शर

 राज्यों
 की

 सरकारों

 संस्थाओं  ने  विरोध  प्रकट  किया  है  ।  क्या  किसी  उन के  प्रशासकीय मेडीकल  अफसरों  शर

 गर  सरकारी  भेजी  aaa  से  योग्य धार्मिक  जाति  ने  भ्र भ्या वेदन  किया  यदि

 हां  तो  किसने  किया  है
 ?  शक्तियों के  आवेदन  पत्र  भेजने के  लिए  कहा
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 रेल जाता  चुनाव  केन्द्रीय चुनाव  बोर्ड  करता  है
 तथा  यातायात  att  क

 जो  इस  किये के  लिए  प्रतिवर्ष गठित  किया  सभा-सचिव  शाहनवाज  :  (#)

 जाता है  ।  ३४-५३  को  रात  को  £  बज  कर

 श्री  रघुरामय्या  :  क्या  केन्द्रीय  सरकार
 ४०  मिनिट पर  जब  संख्या  ५

 आवेदन  पत्रਂ  बुलाती है  तथा  चुनाव  करती
 गाड़ी

 अथवा  इस  विषय में  राज्यों की  सरकारों  स्टेशन  में  जा  रही  थी  तब  उस  का  इंजिन  प्लोर

 का  भी  हाथ  रहता  साथ  लगे  हुए  दो  डिब्बे  रिसेप्शन लाइन  के

 पास  पटरी  पर  उतर  गए  ।
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  जी  नहीं  |

 पत्र  राज्यों  की  सरकारों  द्वारा  जाते हें  परन्तु
 इंजिन का  ब्रेक  पुल  राड  खुल  कर

 पटरी  के  पॉइंट्स-रीडिंग  से  फंस  गया  था  इस तो
 उस  चुनाव  ats  के  द्वारा  किया

 जाता  है  जिस  की  चर्चा  की  जा  चुकी
 वजह से  गाड़ीਂ  पटरी  पर  से  उतर गई  थी  ।

 न  कोई  मरा  न  घायल  FAT
 |

 श्री  नाना  दास
 :  श्रम्यर्थी -  चुनते  समय

 बया  पिछड़े  क्षेत्रों  का  उचित  ध्यान  रखा  लगभग  १०००  रुपए  ।

 जायगा ?
 क्लोरोफिल  पिगमेंट

 श्रीमती  चन्द्र दो खर
 :

 श्रवश्यमेव  श्रीमान्‌  |

 शी  रघुरामय्या  :  क्या  कभी कोई  चुनाव

 *
 2 ¥i98.  सरदार  ए०  एस०  सहगल  =

 होने  वाला  है  ?  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतान की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :  जी  हां  ।  चुनाव

 भारत  में  क्लोरोफिल  उद्योग
 बोर्ड  चुनाव  कर  रहा  है  ।

 स्थापित  करने  के  लिए  क्या  वन  गवेषणा  संस्था
 शी  रघरासय्य  :  क्या  सरकारी  नौकरी

 गवेषणा  कर  रही
 करने  वाले  लोगों  को  जहां  तक  हो  सके  लिया

 जायगा  जिस  से  कि  जनता को  उन  की  सेवाएं
 क्या  संस्था  ने  सुझाव  दिया  है  कि

 निःशुल्क  प्राप्त  हो  सकें  ?
 वनस्पति  तेल  में  रंग  देने  के  लिए  क्लोरोफिल

 पिगमेंट  क।म  में  लाया  कौर

 श्रीमती  जी  हां  ।
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  क्लोरोफिल

 राजा-का-सबलपुर  के  निकट  डिब्बों  का
 पिगमेंट  का  मनुष्यों  पर  कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं

 पटरी से  उतरना
 पड़ता ?

 १४७७.  श्री  रघुनाथ  सिह  i
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  ३  2E4R  को  oft  at  |

 राजा-का-सहसपुर  के  जी  हां  ।

 चन्दौली सवारी  गाड़ी  का  इंजन  दौर  तीन  कभी  तक  बुरे  प्रभाव
 का  पता  नहीं

 डिब्बे  पटरी  से  नीचे  sar  गए  थे  ?  लगा  ।

 यदि  ऐसा  है  तो  उक्त  घटना

 के  क्या  कारण थे  ?
 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा

 :  क्या  उस

 संस्था  में  तांबे  के  क्लोरोफिल बनाने
 के  तरीके

 कितने  व्यक्ति घायल  हुए  ?  की भी  खोज  की  गई  है  ।  यदि  हां तो  उस  का

 कितनी  क्ति  हुई  ?
 प्रयोग  किस  में  किया  जायेगा  ?
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 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  श्रीमान दे  इस  मोटर  गाड़ियां  atc  कीड़ों  को  मारने  की

 प्रदान  के  लिए  मुझे  पूर्वे  सूचना  चाहिए  |  दवाइयां  मिलेंगी  ।

 अंतर्राज्य  टिड्डी  aren  सम्मेलन
 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  क्या  में  जान

 सकता  हुं  कि  क्या  इस  विषय  में  हमें  पाकिस्तान *
 १४८०.  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा

 ara  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 से  पूर्ण  सहयोग  मिल  रहा  है  कयों  कि  सामान्यतया

 करेंगे कि  :
 टिड्डी  पाकिस्तान  से  जाति हे  ।

 क्या  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में
 डा०  पी०  एस०  देदामख च्  सब  देशों  का

 हित  इस  बात  में  है  कि  टिड्डियों  की  संख्या न
 ध्रन्तर्राज्य  टिड्डी  नाशक  सम्मेलन  हुसना

 बढ़ने  पाए  ।  प्रत्येक देश  भ्र धिक तम  प्रयास

 करने की  कोशिश  करता है
 क्या  fegt  विशारद  समिति  की

 सब  सिफ़ारिशों  पर  विचार  किया  गया  था
 प्र् नों  कुलिखित  उत्तर

 उन्हें  अमल  में  लाया  जाएगा  ?

 मलेरिया  नियंत्रण

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  *
 2¥¥i9  श्री  बी०  के०  दास  कपा

 sit  at

 की
 स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 fegt  विशारद  समिति

 2EXR  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन सिपारिशों  का  भ्रन्तरराज्य  टिड्डी  area

 सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  था  जिसकी
 ने  मलेरिया का  नियंत्रण करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाहियां  की  हें  ;
 बैठक  दिल्‍ली  में  ११  PEXR  को  हुई

 सिफारिशें सरकार  के  विचाराधीन  हे  चि
 किन  क्षेत्रों  में  कायेंवाहियां  की

 गइ  ;
 श्रीमती  तारकेदवरी  सीमा  :  कया  राज्यों

 की  सरकारें  इन  कार्यों  के  व्यय  का  कुछ  किन  उपायों  को  काम  में  लाया

 देंगी ।  यदि  हां  तो  विभिन्न  राज्यों  की  सरकारें  गया  तथा  उन  का  परिणाम

 भोर
 किस  अनुपात  में  बचें  किया  गया  रुपया  देंगी

 ?

 कितना  व्यय  हुमा  ?
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  इस  का

 विस्तार  में  हिसाब  किया  गया  है  ।  कुछ  मामलों
 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :

 में  दोनों  राज्यों  की  जिम्मेवारी है  ।  इस  में  विश्व  स्वास्थ्य मंडल  ने  PEXR  में

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  मिल  कर राज्यों  सरकारें कुछ  व्यय  सहती हैं

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  व्यय  में  १  मलेरिया  योजना  कार्यान्वित की  ।

 वे  अंशदान देती  हैं  1  उत्तर  प्रदेश  के  नैनीताल  जिले

 श्रीमती  तारकेदवरी सिन्हा  :  क्या  में
 में  तराई-भावर-विलासपुर  क्षेत्र  में  कार्य

 किया गया  था जान  सकती  हूं  कि  इस  योजना  को
 कार्यान्वित

 करने  के  लिए  यू  ०  एस०  टेक्निकल  कोआपरेशन  १७३०  वर्गमील  के  उस  क्षेत्र में

 एडमिनिस्ट्रेशन  से  हमें  कितनी  सहायता  की  आबादी जहां  8,98, G3%  है  वहां

 मिलेगी
 ?

 क॑ सब  घरों  में  स्प्रे  की  गई  थी  ।

 फल  यह  र्ा  कि  PeYIAA में  2&Yo Al AIA की डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  मेरे  पास

 समझौता  नहीं है le!  &  परन्तु  हमें  इस  के  लिए  कुछ
 art  तिल्ली  (Cumulative  spleen)
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 are  परजीवी  (  parasite  )  कीं  दर  स्थान  के  आंकड़ों  के  PEYR-KZ

 ६८.७  प्रतिशत  £६३.६  प्रतिशत  में  जापानी  तरीकेਂ  से  खेती  करने  में  लगभग

 से  घटकर  २४.५  प्रतिशत  ५.७  प्रतिशत  ३०४  रुपए  २  भराने  प्रति  एकड़  ः  हुए  ।  उस  से

 रह  गई  ।  GAR  रुपए  १०  €  पाई  हुई  तथा

 विश्व  स्वास्थ्य संगठन  उत्तर
 प्रति  एकड़  लाभ  ३४८  रुपए  ८  पाई

 प्रदेश  सरकार  ने  क्रमशः  eC ACERS  डालर  gat  ।  भ्रमण  स्थानों  में  किसानों  ने  जो

 (2, 44%, ¥o0  १८८,६९३  रुपए  क्षाएं की  हें  वहां  पर  ऐसा  ही  अ्नभव भ्छ्  हुकमो  ।

 खर्च  किए  |  सदन  के  पटल  पर  दो  विवरण  रखे  गए

 जापानी  विधि  से  धान कौ  खेती  हें  जिन  में  बताया  गया  है  कि  बम्बई  के  कारजाट

 कृषि  गवेषणा  स्थान  और  कोरा *
 gig?  श्री  एन०  बी०  चोरों  :

 केन्द्र  में  कितना  उत्पादन  व्यय  eat  |

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ae  बताने
 परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  ६०]

 की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  ने  जापानी

 तरीके  से  धान  की  खेती  करने  के  व्यय  पर
 एंप्लॉयमेंट  न्यूज

 *
 १४७८.  श्री  एन०  बी ०  चौधरी : विचार  किया  है  ?  ,

 यदि  तो  प्रति  एकड़  कितना
 कया  श्रम  मंत्री  न्यूज़ਂ  पत्रिका  के

 प्रदान को  बन्द  करने  के  कारण  बतलाएंगे ? व्यय  होता  है  ?

 कृषि  मंत्री पो०  एस०  :  दसरे  किन  प्रकाशनों से  नौकरी

 १०  अप्रेल  १९५३  को
 दफ्तरों  की  स्थिति  जानी  जा  सकती  है  ?

 a

 अतारांकित संख्या  १०१९  के  लिए  दिय  श्रम  मंत्री  ato  ato  :
 य

 गये  मेरे  उत्तर  की  में  माननीय  सदस्य  एम्पलायमेंट  न्यूज़  की  उपयोगिता

 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं
 ।

 घान  नौकरी  पाने  वालों  ate  नौकरी  चाहने  वालों

 उत्पादन  की  हनुमान  पद्धति  Are  जापानी  पद्धति  को  होती  थी  उस  से  कहीं  बहुत  अधिक  व्यय

 के  व्यय  की  अभी  तक  जांच  नहीं  कीਂ  गई  उस  के  में  होता था

 खती  के  जापानी  तरीके  के  आधिक  अन्य  नौकरी  दफ्तरों  के  wine

 पहलुओं  पर  सूचना  पाने  के  लिए  भारत  रिव्यू  am  an  डन  बाई  दि

 सरकार  अर  भारतीय कृषि  गवेषणा  परिषद्‌  रेक्टरेट  जनरल  wm  सेटलमेंट

 द्वारा  सं परीक्षाएं की  जा  रही  हें  ।  संपरीक्षाएं  लेबर  गजटਂ  में  भी  प्रकाशित  किये

 गवेषणा  प्रक्षत्रीं  प्रौढ़  किसानों के  खेतों  में  की  जाते  हैं ।

 जा  रही  यह  बात  श्रव्य  मालूम  है  कि
 बेकारी

 जापानी  तरीके  के  अन्तरगत  जिन  बातों  की

 सिपारिश  की  गई  है  वे  ठीक  बातें  हें  तथा  उन  से
 *  १४८१.  श्री  मुनि स्वामी  :  क्या  श्रम

 उपज  बढ़ेंगी  ।  इस  तरीके से  जिन  खेतों में
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 खेती  की  गई  है  उन  में  से  ६०००  पौंड  से  भीਂ  हाल  ही  में  एक  बैठक  में  भाषण

 ज्यादा  उपज  हुई  है  ।  उपज  में  वास्तविकਂ  देते हुए  कया  श्रम  मंत्री  नें  कहा  था
 कि

 देश  में

 वृद्धि  कितनी  होगी  यह  दिए  गए  भूमि  बेकारी  की  समस्या  सुलझाने के  लिए  एक

 विशारद  समिति  नियुक्त  करना  पड़े
 जो के  उसे  सुधारने  बीजों के  गुण

 qe  निर्भर  रहेगा  |  कार जाट के  कृषि  गवेषणा  बेकारी  मिटाने  के  उपाय  श्र
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 यदि  तो  क्या  सरकार  वह  (२)  विस्तृत  at  भ्रभिनवतम  सूचना

 विशारद  समिति  निकट  भविष्य  में  नियुक्त

 करेगी
 ?  है

 |  उसे  यथासमय पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  |
 श्रममंत्री  ato  ato  :

 जी  aft
 ग्राम-उधार

 अभी  ऐसा  कोई  विचार  नहीं है
 ।  ११२९.  श्री  पी०  टी०  चाको  :  क्या

 इस  विषय  पर  गंभीरता  पुर्वक  विचार  करने  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 की MEICCUC OEE A को  में  बतला  रहा  था  परन्तु  करेंगे

 मेरे  सामने  विशिष्ट  कार्यवाही  करने  का  कोई
 ग्रामों  में  उधार  देने  के  लिए

 विचार नहीं  था  ।  में  ने  प्रभी  कोई  ठोस  प्रस्ताव  राज्यों  के  सहकारी शीर्ष  बैंकों  को  Pex A में

 प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।
 रिजर्व  बक  ara  इंडिया  ने  कितनी  राशि

 उधार दी
 तम्बाकू  के  कारखाने

 म  ay  त्रावणकोर कोचीन  के  सहकारी
 QLR’S  श्रीदेवी  क्या  श्र  a  मं

 ्
 |

 केन्द्र  बेक  को  कितनी राशि  दी  गई
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 सहकारी  शीष  बैंक  इन  राशियों  का
 बम्बई  राज्य  के  प्रत्येक जिले  में

 तम्बाकू  के  कितने  कारखाने  हैं  ;
 किस  प्रकार  उपयोग  कर  रहे  हूँ

 ?

 भाग
 में  बताए  गए  प्रत्येक

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  वो०

 कारखाने  में  कितने  मजूर  काम  करते  हें  ;  कौर  कृष्ण प्पा  0, 84,83  लाख

 रुपए  ॥
 इन  कारखानों में  काम  करने

 वाले  श्रमिकों  पर  कितने  अ्रधिनियम  लागू
 बिलकुल  नहीं  ।  क्योंकि  रिज़वी

 बैंक  ग्राफ  इंडिया  केवल  राज्यों के  सहकारी

 बैंकों  थ  उधार  देता  है  ।

 श्रम  मंत्री
 वी०  ato  :

 से
 प्राप्त  आंकड़ों  से  मालूम  पड़ता  है

 '  रिज़र्व  बैंक  ara  इंडिया  से  उधार

 पाई  गई  राशि  को  राज्यों  के  शीर्ष  बेक  प्राथमिक
 कि  QeVe H wed aH के  oa  तक  बम्बई  राज्य  में

 ५१०  तम्बाकू  के  कारखाने  फैक्टरी  ऐक्ट  के  सहकारी  समितियों  को  सीधे  अथवा  केन्द्रीय

 सहकारी  बेंकों  द्वारा  उधार  देते  प्राथमिक अधीन  पंजीयित
 थे

 ।
 उन  में  २६१११  मजूर

 काम  करते  हू  ।  निम्न  केन्द्रीय  प्रीमियम  सहकारी  समितियां  यह  पैसा  अ्रपने  सदस्यों

 उन  पर  लागू  होते
 को

 मौसमी  खेती  के  कामों  भ्र  प्रगति  फसल

 के  विपणन  के  खर्चें  को  पुरा  करने के  लिए
 (१)  कारखाना  १९४८

 उधार दे  देती  हें  ।
 (२)  श्रमिक  क्षतिपूर्ति

 उत्तर  पुर्व  रेलवे में  पानी  पिलाने  वाले
 223.0

 ~
 (३)  वेतन  देने  का  ११३०.

 श्री  एम०
 एन०  fag:

 PEAK  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (४)  क्मेंचारी  राज्य  बीमा  उत्तर  रेलवे  में  कितने  पानी  पिलाने  वाले

 १९४८,  नियुक्त  किए गए  हें  ।  उन  में  से  कितने  स्थायी
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 नौकर
 हूं  तथा  कितने  लोग  एक  मौसम  के  लिए

 ग्ग्प्  डायन  फार्मिंग

 नियुक्त किए  जाते  हैं  ?  ११३२.  को  हेमा  :  क्या  खाय  तथा

 कोष  रूप  से  ब्रांच  लाइनों  भ्र ौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रोड  साईड  स्टेशनों  पर
 उत्तर

 पूरव  रेलवे  में  कब  प्रकाशित

 यात्रियों  को  पानी  क्यों  नहीं  दिया  जाता
 ?

 होने  वाला  है  ;

 स्थिति  सुधारने  के  लिए  सरकार  १  wie  १९५३  उस

 क्या  कार्यवाही करेगी  ?
 कितन  si  बकाया  में  हैं  ;

 रेल  यातायात  उपमंत्री

 :  से
 कितने  लोगों  ने  व्  चन्दे  दे  दिए  हे  ;  ग्रोवर

 सूचना  इकट्ठी
 की  जा

 रही  है  ।  वह  यथाशीघ्र  आरम्भ से  अब  तक  इस  प्रकाशन

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 में  कितना घाटा  रहा  ।
 रेलवे  सेवायों

 खाद्य
 तथा

 कृषि
 उपमंत्री  एम०  वी

 ०

 ११३१.  श्री  नम्बियार  :  कपा
 :  प्रत्येक  महीने  की  १४

 we  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रेलवे  तारीख को

 कर्मचारियों  की  भर्ती  करने  के  लिए
 रेलवे

 कोई  नहीं  ।

 सेवायोग  के  हेडक्वार्टर कहां  कहां हैं  ?

 क्या  मद्रास  क्षेत्र  केन्द्र  सेवायोग

 (१)  अप्रैल  VERE
 से  wie

 १९४७  तक ॥ ।

 कभी  काम  कर  रहा  है
 ?

 यदि  नहीं  तो
 क्यों

 नही ं?
 ba  नहीं  उन  के  द्वारा  यह  पत्रिका  तब  प्रकाशित

 मद्रास  श्र  कलकत्ता में  रेलवे

 होती थी  । सेवायों के  सदस्य  कौन हें  ?
 (२)  मई  १९४७ से  १९४१

 रेल  यातायात  yas
 मार्चे  PEXR  से  अरब  तक

 :  बम्बई  कलकत्ता
 |

 छापी गई  प्रतियां  लगभगਂ  २४५००  २००

 पहले  जब
 ४

 सेवायों  थे  तब  जिन  खरीदने

 एक  मद्रास  में था  ।  FEwE  में  जब
 मितव्यय

 वालों ने  चन्दा  दे
 करने का  प्रयास  हुआ  तब  भर्ती  कम  हो  गई  दिया है  लगभग  १२००  ROKR

 तथा  सेवायोगों की  संख्या  कम  कर  दी  गई  ।
 निःशुल्क  अथवा

 फल  यह  ga  कि
 a

 मद्रास  में  कोई
 सेवायों

 विनिमय  आधार

 नहीं है  ।  पर  वितरण  €००  लगभग  QYoo

 अभिकरणों  द्वारा रेलवे  सेवायोग  कलकत्ता
 :

 श्री  Vqo  एन  ०  गुप्ता  सभापति
 बिक्री  लगभग  Yoo  लगभग  go¥R

 (१)  प्रकाशन  प्रबन्धक  के  पास दीवान  श्रीराम  पुरी

 रेलवे  सेवायों  बम्बई  ard  १९५१  तक  की  कोई  सूचना  नहीं

 श्री के  ०  (२)  moter  PERL से  ३१-३-५२ तक

 श्री  ato
 एल०  wert

 सदस्य  ६०८६७  REKQ  से  3 8-8-K  तक

 श्री  एन  ०  फे ०  मिश्र  Ye,o00e  ।
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 अधिक  अन्न  उपजाओ  जांच  समिति  की  रिपोर्ट पाकिस्तान  से  नेशनल  सेविका  सर्टिफिकेट  का

 स्थानान्तरण  ११३६.  ato  रघुवीर  fag:

 ११३३.  श्री  माधव  रेड्डी
 :  क्या  संचरण  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की

 मंत्री यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  जब  से  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  क्या  अधिक

 नेशनल  सेविंग्स  सर्टिफिकेट  पर  समझौता  wa  उपजाऊ  जांच  समिति  की  मुख्य

 हुआ  है  तब  से  विस्थापित  व्यक्तियों  के  कितने  सिफ़ारिशों को  श्रमल में  लाया  गया है  ?

 नेशनल  सेविका  सर्टिफिकेट  पाकिस्तान  से
 हां  तो  छोट  सिंचाई  के

 भारत  को  स्थानान्तरित किए  गए  हें  ?  साधनों  पर  कितनी राशि  व्यय  की  गई  है
 ?

 संचरण  उपमंत्री  राज  :

 पाकिस्तान  से  भारत  को  विस्थापित  व्यक्तियों

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  नलकूप

 बनाने  केਂ  लिए  झ्रावस्यक  उधार  का  क्या
 के  कुल  १२८,४१२  डिफेन्स  कौर  नेशनल

 पर्याप्त  उपबन्ध  है
 ?

 सेविका  सर्टिफिकेट  स्थानान्तरित  किए  गए  |

 यदि  हां  तो  कभी तक  कितनीਂ

 डाक  सेवक  स्कोर  राशि दे  दी  गई  है
 ?

 PRRv.  श्री  जांगड़ े:  क्या  संचरण  क्या यह  बात  सच  है  कि  नलकूप

 मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 बनाने  के  लिए  उधार  चाहने  वालों  से  केन्द्रीय

 मध्य  प्रदेश  के  उन  ग्रामों  के  नाम  सरकार ने  आवेदन  पत्र  मांगे थे  ?

 जहां  डाक  सेवक  स्कीम चालू  है  ;  तथा
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 क्या  उक्त  स्कीम में  सुधार  के
 अधिक  wae  उपजा  जांच  समिति  की

 लिए  कोई  व्यवस्था की  जा  रही  है
 ?

 महत्वपूर्ण  सिपारिशों  की  att  उत्तर  प्रदेश

 संचरण  उपमंत्री  राज  :  का  ध्यान  आकर्षित  कर  दिया  गया  है  ।  राज्य

 सरकार  ने  उन्हें  में  लाया  है  अथवा  नहीं (१)  खापरखेडा

 (२)  नरपारसोपंत
 इस की  पूर्ण  सुचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।

 PEXIA-A}  में  छोटी  सिचाई  के

 ag  स्कीम  चालू  रखी  जाए

 बंद  कर  दी  जाए  इस  पर  विचार  किया
 साधनों के  बनाने  के  खर्चा  के  लिए  राज्य

 सरकार को  १२१.६३  लाख  रुपए  मंजूर किए
 जा  रहा है

 गए  थे  ।  इस  उधार  दी  गई  रानी  में  से  राज्य

 मोटर  साइकिलों  द्वारा  डाक  ले  जान  की  सरकार  ने  कितनी  af  खच  की  इस  का  पता

 व्यवस्था  जुलाई-ग्रस्त  १९५३  के
 पहले  नहीं

 लग

 सकता  । ११३५.  श्री  जांगड़े  :  क्या  संचरण

 मंत्री  उत्तरीय  दक्षणीय  छत्तीसगढ़  (77)  शौर  (7)  ४४०
 नलकूप  बनाने

 डिवीज़न  में  स्थित  उन  स्थानों  के  नाम  बतलाने  के  खच  के  लिए  राज्य  सरकार  को  उधार  देने  के

 लिए  १६७.५  लाख  रुपए  मंजूर  किए  गए  हैं  ।

 डाक  ले  जाने  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  उन  कुझ्ों में  से  १००  कुएं  पश्चिमी जिलों  में

 भ्रमणा की  जा  रही  है  ?  होंगे  ।  इस  के  अतिरिक्त  योजना  के

 संचरण  उपमंत्री  राज
 :  द. अ्रन्तगत  राज्य  में  €€४५  नलकूप बनाने  के

 भी  कहीं  नहीं  की  गई  |  wa  के  लिए  ४१.५३  लाख  रुपए  उधार  देने
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 की  मंजूरी  भी  दे  दी  गई  है  ।  उन  कुझों में से में  से
 उस  पर  PEYQ—YR  में  लगभग  2,9E,coe

 २४०  पश्चिमी  जिलों  में  होंगे  ।  रुपए ay  हुए  थे  |

 जी  नहीं  ।  अधिक  wa  उपायो  दिक्षा-प्रविधि  में  नसे  का  काम

 योजनाओं के  लिए  afar  सहायता  देने  केਂ  सीखने  वालों  को  निसिंग  स्कूलों  में

 विषय में  भारत  सरकार  केवल  राज्य  सरकारों  महंगाई  निःशुल्क  भोजन  या  उसके

 से  व्यवहार  करती है  बदले  में  धोबी  का  भत्ता  तथा

 निःशुल्क  रहने  की  जगह  दी  जातों  है  ।  नर्सिंग हैदराबाद  गोल्ड  साइन  कम्पनी

 ११३७.  श्री  एन०  श्रोकान्तन  नायर :
 कालेज  में  ये  सुविधाएं नहीं  दी  जातीं  ।  जब

 अभ्यास के  लिए  उन्हें  अ्रस्पतालों कौर
 क्या श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  :

 स्वास्थ्य  क्षेत्रों  में  जाना  पड़ता  है  तब  उन्हें

 पिछले  महीनों  में  हैदराबाद  गोल्ड
 सरकारी खच  पर  कपड़े  दिए  जाते  हे  ।  योग्य

 माइन  कम्पनी  कितने  मजूर  नौकरी  से  विद्यार्थियों  को  केन्द्रीय  सरकार राज्य  सरकार

 war  कर  दिए  गए  AK  तथा  भारतीय  रेडक्रास  समिति  कुछ

 कितने  मजूरों  को  गिरफ्तार  किया  वृत्तियां देती  है  ।

 गया  है  तथा  कितने  मजूरों  को  चार्जशीट दे  अंग दायी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 दी  गई
 है

 ?

 ११३९.  डा०  क्या  स्वास्थ्य

 श्रम  मंत्री  ato  ato  :
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अक्टूबर  १९५२  शौर  ATT  PExR  के  बीच
 दिल्‍ली  के  सरकारी  नौकरों  के

 १९४  मजूर  नौकरी से  किए  गए  हें
 लिए  बनाई  गई  ग्रंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 राज्य  सरकार  के  निषेधात्मक
 में  कितने  डाक्टर  प्राधिकृत रूप  से  मेडिकल

 का  उल्लंघन करने  के  अपराध  में  टेस्ट

 १४०  मजूर  गिरफ्तार किए  गए  तथा  १  मास

 से  लेकर  ४  मास  तक  की  विभिन्न  अवधि  के

 सरकारी  नौकरों  ak  उन  के

 परिवारों  का  इलाज़  करने  के  लिए  कितने

 लिए उन्हें जेल  की  सजा दे  दी  गई
 डाक्टर  पूर्ण  काल  काम

 निसिंग  स्कूल  स्त्रियों  बच्चों  की  चिकित्सा

 ११३८.  श्री  रीडिंग  किशन  :.  क्या  के  लिए  कितने  लेडी  डाक्टर

 स्वास्थ्य  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  गला

 afar  स्कूल  जो  केन्द्रीय  सरकार  दांतों  की  बीमारियों के  लिए  कितने  विशेषज्ञ

 के  प्रबन्ध  में  है  उस  पर  PEYR=—Y¥  में  कितना  रहेंग े?

 व्यय  किया  गया  था  ;  श्र
 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत

 प्रशिक्षण  अवधि  में  विद्याथियों

 को  क्या  सुविधाएं दी  जाती  हें  ?

 ३६  ।

 ४२दो  दांतों के  डाक्टरों  को
 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :  मिला कर
 केन्द्रीय

 सरकार  के
 प्रत्यक्ष  प्रबन्ध

 में

 ८  ॥ कोई  नर्सिंग  स्कूल  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के

 सबन्ध  में  निसिंग  कालेज  नई  दिल्‍ली में  है
 ४  ।
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 धान्य  जांच  निदेशालय  में  से  अघिक  aa  उपजाने  के  लिए  मद्रास

 राज्य को  कितनी  राशि  उधार  दी  गई  थी
 ११४०.  श्री  एम०  आर०  क्या

 और  कितना  अनुदान  दिया  गया  था  ;
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  मद्रास  ने  समस्त  अनुदान

 शर  ऋण  लेकर  खर्च  कर  दिया  है  ;
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय के

 ऋतगंत  मान्य  जांच  निदेशालय है  ;  तथा  यदि  नहीं  कितनी  राशि

 यहां  तो उस  फे  हेड  क्वाटर  व्य यं गत  हो  जाने  दी  ;  कौर

 कौर  संलग्न  दफ्तरों  में  कितने  अफ़सर  शहरों
 इस  योजना  से  धान्य ों  का  कितना

 हे  ?
 अतिरिक्त  उत्पादन  हुआ  ?

 खाद्य
 तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  ०

 जी  at  मंत्रालय  में
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 संग्रह  निरीक्षण  निदेशालय  है  ।

 अनुदान  उधार
 संख्या  निम्न  प्रकार  है

 अफसर  wey  टैक्निकल  ग्न्य
 लाख  रुपयों  में  लाख  रुपयों  में

 LEKQ—KR  ११२४२  १  ४५१००
 कमेंचारी

 ५३*९७  २३५२१

 हेड  क्वाटर  ४  रश  ७

 सारी  राशि  उधार  ले  ली  गई  थी  ॥

 संलग्न  दफ्तर  :  वास्तविक  व्यय  के  पर  महा  लेखापाल

 को  भ्रनुदान  के  समायोजन का  अधिकार  था  |
 बम्बई  &  क्षेत्री

 PEXW—UR  के  ऋण  में  से
 के

 चारी इस  के  दफ्तर
 २८.९६  लाख  का  उपयोग  नहीं  किया  गया

 के  काम  को  कर
 mre  वह  राशि  वापिस  दे  दी  गई  ।  PEYR-KR े

 a  के  लिए  उधार  दी  गई  राशि  में  से  कितना  व्यय
 ह

 कलकत्ता  4
 1.0  gat  पता  जुलाई  अथवा

 y  1.0  PYRE के  बाद  लगेगा  |  दो  सालों में  अनुदान मद्रास  र्  &
 ह  cs  een  eh  engage  की  कितनी  राशि  ar  समायोजन  किया

 गया वह  अभी  मालूम  नहीं  है  परन्तु  wir
 *संग्रह  att  जांच

 के
 लिए  मिला  जुला

 बन्दर स्थान I
 तक  उस  के  किसी  भ्रंश  के  व्यय गत  होने  की

 सूचना  नहीं  है  ।

 अधिक  अनन  soma  योजना  के  अंतगर्त

 मद्रास  कों  उघार  लक्ष्य  प्राप्ति

 ११४१.  किसी  आर०  क्या  साल  से  साल  से

 बर १  तथा
 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  श्रमिक )  अधिक )

 करेंगे :
 PEXL-UR  २,२१४,  VS.  BS,  ERE

 १९५१-५२  १९५२-५३  PEXR-KF

 में  धन्न  उपजाਂ  योजनाਂ कीਂ  निधि

 १६८,  ९३ ३  ध  प्राप्त

 नहीं हुए  ।
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 १६५३  लिखित  उत्तर  3२९६

 केन्द्रीय  गोसंवधंन  परिषद्‌  परिषद्‌  की  सिपारिश  पर  भारत  सरकार  ने

 ११४२.  श्री  झूलन  क्या  खाद्य  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  पशु  संरक्षण प्रौढ़

 संवर्धन  समिति  की  सिपाहियों  की  wk था  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 उपयोगी  ate  उत्पादी  गाय  बैलों

 दिलाया  है  तथा  कहा  है  कि  उपयोगी  cast  के

 वध at  रोकने के  लिए  विधान  बताना
 के

 वध
 को  रोकने के  लिए  केन्द्रीय  गोसंवद्धन

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  तथा  उसे
 वांछनीय  होगा  ।  पुश्तों  के  पंजीयन

 का
 उपबन्ध

 उनके  संरक्षण  तथा  dada  सम्बन्धी
 कहां तक  सफलता  मिली

 समस्याओं के  विषय  में  विस्तृत  विधान  की
 उस  की  ara  के  स्त्रोत  क्या  हैं  रूपरेखा  बनाने  के  लिए  परिषद्‌  ने  अपनी

 अवधि  की  सूचना  प्राप्त हो  उस  पिछली  बैठक  में  कृषि  मंत्री के  सभापतित्व

 अवधि  की  ;  शौर
 में  एक  उप  समिति  नियुक्त  की  है  ।  उप  समिति

 ara  किस  प्रकार  खर्चे  की  गई  की  बैठक
 ७

 मार्चे  ce  को  हुई  थी  तथा

 अवधि  में  जिस  के  झांकने  प्राप्त  ?
 उस  में  पशुवध  का  नियमन  करने

 के प्रइन पर
 पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०

 ao  :
 केन्द्रीय  गो संवर्द्धन

 १९५२-५३  के  रि लग  <  हायता के

 गोशाला  विकास  ats  भारत  सरकार  ने  रूप  में  भारत  सरकार
 ने  १००,०००  रुपए

 eve  में  स्थापित किया  था
 ।

 उस  का  क्षेत्र  दिए  हें  ।

 विस्तृत  करने  तथा  उस  में  पशुविकास  के  ३१,०००  रुपए  |  व्यय  निम्न

 उपायों  को  आधार  ग्राम  केन्द्र  स्थापित  प्रकार  से

 गोशालाओं का  afr  सहयोग  प्राप्त  रुपए

 करने  उन  का  विकास॑ करने  के  लिए  कर्मचारियों
 का

 वेतन
 कौर  भत्ता

 20,200

 भारत  सरकार  ने  बोर्ड  के  स्थान  पर  केन्द्रीय  सदस्यों का  यात्रा  भत्ता  Rog

 गोसंवद्ध॑न  परिषद्‌  स्थापित  की  है  ।  खाद्य  तथा
 संभाव्य  व्यय  में  दफ्तर

 कृषि  मंत्री  उस  परिषद्‌  के  सभापति  हैं  ।  के  लिए  खरीदे  गए सामान  सहित )

 को  स्थापित  हुए
 ८

 मास  हुए  हें  ।  इस  20,800

 में  श्रथिशासी  समिति  की
 ३  बैठकें  गोसंवद्धन  योजनाएं

 re  ee
 &,voo

 हुईं  उन  में  पशुओं के  संरक्षण

 संवर्धन  सम्बन्धी  कई  पर  विचार  किया
 योग  ३१,०००

 परिषद्‌ की पहली च् की  पहली  वार्षिक  सामान्य  रेलवे  शताब्दी  प्रदर्शन

 फरवरी  PER  में  खाद्य  तथा  कृषि  ११४३.  बादशाह  गुप्त  क्या

 मंत्री  के  सभापतित्व में  हुई  थी  ।  उपयोगी  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  देहली

 झ्रनुत्पादी  गाय  बेलों  के  वध  को  रोकने  में  हो  रही  रेलवे  दाताब्दी  प्रदर्शन  में  ३१

 के  उपायों पर  अधिशासी  समिति की  एक  PEXR,  टिकटों  तथा  साहित्य  के

 बैठक  में  चर्चा  हुई  थी  यह  निश्चय  विक्रय  पथ  पुथल  कितनी  श्राय
 की

 किया  गया  था  कि  राज्यों की  सरकारों  से  प्राप्ति हुई  है  ?

 श्रापना  की  जाए कि  वे  इस  पर  बनाए गए  रेल  यातायात  उपमंत्री

 नियमों  को  सख्ती से  लागू  करें  तथा  जहां  :  ३१  मंच  १९५३  तक

 विधान  हों  वहां  वेसे  विधान  बनाएं  ।  शुल्क  के  रूप  में  ७६१४३  रुपए  १२
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 पलास बारी  का  डाक  और  तार  कार्यालय आप्त हुए  थे  साहित्य  गाईड )

 की  बिक्री से  २०४६  रुपए  ६  अन  प्राप्त हुए

 थे
 ११४६.  श्री  अमजद  अली  :

 क्या  संघरण

 मंत्री यह  बतान  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 वाणिज्यिक  फसलें  क्या  पलास बारी  का
 च

 ११४४,  श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  डाक  तथा  तार  घर  किराए  के  मकान  म

 स्थापित किया  गया स्ाद्यतथा  कृषि  मंत्री  वह  विवरण  सदन  के

 पटल  पर  रखेंगे जिन  में  उन  वाणिज्यिक  क्या  वह  डाक  तथा  तार  घर

 फसलों के  नाम  दि  हों  जिन  का  उत्पादन  लगभग २०  वर्ष  से  किराये के  मकान  में

 सरकार  PER  में  घटाना  चाहती है
 ?  क्या  फसरों  तथा  पोस्टमास्टर

 के  मकानों  की  मरम्मत  हज़रत  का  जरूरत
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 PEYR  में  किसी  भी  वाणिज्यिक  फसल  का  है  ;  भ्र

 इस  प्रयोजन  के  लिए  an  शीघ्र
 कम  करने  की  योजना  भारत  सरकार

 के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  स्थायी  इमारत  बनाने  का  सरकार  विचार

 कर  रही है  ?

 गह  और  चावल  वसली
 संचरण  उपमंत्री  राज  :

 जी  हां  ।
 ११४५.  श्री  एन०  बी०

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  सदन  के  पटल  पर  जी  हां  ।

 एक  विवरण  रखेंगे  जिस  में  यह  बताया  गया  हो
 सब  पोस्टमास्टर का  केवल  एक

 कि  ३१  मारे  १९५३  तक  विभिन्न  राज्यों  में
 ही  क्वार्टर है  ।  उस  की  मंरम्मत करान  की

 कितने गेहूं  शौर  चावल  की  वसूली हुई  ?
 ज़रूरत है

 केन्द्रीय  से  राज्यों  को
 डाक  तथा  तार  अाफिस के  लिए

 गेहूं  कौर  चावल  मिला  है  ?
 विभाग को  जोर  से  मकान  बनाने  के  प्रदान  पर

 कुछ  राज्यों को  ower  राज्यों  से
 विचार  करना  आरम्भ  हुआ  है

 ।

 कितना  धान्य  प्राप्त  gare  ?

 पटना  में  टेलिफून  के  कनेक्शन  लगाना

 चालू  वर्ष  में  कितने  खाद्य  पदार्थों

 का  निर्यात किया  जाएगा  ?
 ११४७.  श्री  झूलन  सिन्हा

 :
 क्या  संचरण

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  वी ०  पटना  में  टेलीफोन  के  कनेक्शन

 कृष्ण प्पा )
 :

 सदन  के  पटल  पर  लगाने  के  लिए  कितने  शभ्रावेदनपत्र निलम्बित

 एक  विवरण  रखा  जाता  है  ‘(afaa  परिशिष्ट  शरर

 '९,  अनुबन्ध  संख्या  ६१]
 जिन  उपविभागीय  हेडक्वाटंरों  में

 अझर  9-2-2 UI AANA से  मार्चे  अभी  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  उन  में  जनता  के  लिए
 cee e:  बेअन्त  तक  4%  लाख  टन  ।  उस  में  टेलीफोन काल  afer  खोलने  के  प्रस्तावਂ पर
 से  १.२  लाख  टन  आंतरिक  स्रोतों  से  थी  ।

 we तक  कया  कार्यवाही की  गई  है
 ।  थाना

 वर्तमान  अनुमान  २५  लाख टन  हेड  क्वार्टरों में  तार  afar खोलने  के  प्रस्ताव

 d  पर  तक  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ।
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 संचरण  उपमंत्री  राज  :  केन्द्रीय  तिलहन  समिति  वैश्विक  सहायता

 Wok  दे  रही  है  ।

 (१)  लतेहर  में
 sf  ।  यह  जानने  के  लिए  भारतीय

 जनता  के  लिए  काल  ares  खोलने  का  काम  केन्द्रीय  तिलहन  समिति  के  तत्वावधान में

 चल  रहा है  ।  भ्रौरंगाबाद में  गवेषणा की  जाती  किਂ  स्थानीय  स्थिति  में

 जनता के  लिए  काल  अाफिस  खोलने  का  अच्छी  खेती  किस  प्रकार  की  जा  सकती  है  तथा
 काम  झ्रावइ्यक  सामान  मिलते  हीं  कीड़ों  शौर  फसल  की  बीमारियों  को  कम

 किया  जायगा ।  १४  अन्य  उप विभागीय
 व्यय  में  भली  भांति  किस  प्रकार  समाप्त  किया

 हेडक्वाटंरों  में  श्नाफिस  खोलने  के  प्रस्ताव  की  जा  सकता  है  ।  इन  गवेषणाश्ों  के  लिए

 जांच  की  जा  रही  है  ।
 सरकार पैसा  देती  है  ।  गवेषणा से  जो  बातें

 (2)  wat  बिहार  के  ४६०  थाना  मालूम  होती हे  वे  किसानों  तक  पत्रिकाओं

 नवाचारों  मे ंसे  ) Uc  में  तार  की  सुविधा  नहीं
 हारा  राज्य  सरकारों  के  कृषि  विभागों  द्वारा

 पहुंचाई  जाती हें  । हे  ।
 इन  स्थानों में  तार  घर  खोलने के  प्रस्ताव

 की  जांच  की  जा  रही  है  ।
 Ta  की  कृषि

 मुंगफली  का  उत्पादन
 ११४६,  श्री  विभूति  क्या

 ११४८.  श्री  मुनि स्वामी  :
 क्या

 खाद्य  कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा

 खाद्य  तया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े:

 करेंगे कि  देश  के  किस  भाग  में  बढ़िया  मूंगफली
 सरकारी  पूसा

 उत्पन्न  होती  है  ?  उत्पादक  भ्रच्छे  प्रकार  की
 तथा  सरकारी  पूसा  में  गन्ने

 मूंगफली  करें  इस  उद्देश्य की  प्राप्ति के  लिए

 उन्हें  प्रोत्साहन देने  के  लिए  क्या  सुविधाएं
 की  कृषि  पर  प्रति  सौ  मन  परिव्यय  पाक

 पथ
 दी  जाती हे  ?

 उत्तरी  बिहार  के  चीनी  मिल
 तिलहनों के  उत्पादन  करने  वाले

 मालिकों के  फार्मो  में  गन्ने  की  कृषि पर  प्रति
 वैज्ञानिक  तरीके  काम  में  लाएं  इस  के  लिए

 FAT  सरकार  उन्हें  प्रोत्साहित  कर  रही  है
 ?  सौ  मन  पृथक  पालन  तथा

 यदि  तो  किस  तरह  से  ?  (7)  उत्तरी  बिहार  के  उत्पादक  द्वारा

 गन्ने  की  कृषि  पर  प्रति  सो  मन  होनें  वाला
 कृषि  मंत्री  पो

 ०  एस०  :

 अनुमानित  परिव्यय
 ?

 औद्योगिक  कार्यों  के  लिए  बढ़िया

 फली  ्  अत्यधिक तेल  वाली  मूंगफली  का  तथा  कृषि  उपमंत्री  एस०

 उत्पादन  दक्षिण  भारत  में  होता है  ।  खाने के  बी ०  कृष्ण प्पा  )
 :

 लिए  मूंगफली  मध्यप्रदेश  में  उत्पन्न

 की  जाती है
 सरकारी  फार्म  पूसा  सरकारी फार्म  पूसा

 कृषि  उत्पादन  राज्य  सरकारों  के  )  में

 —  में
 शिकार  की  बात  है  ।  सुधारी  गई  किस्मों  के

 १२२  रुपए  €-३  रुपए  ७७

 प्रति सौ  मन  प्रति सौ  मत
 करने

 के  कार्य  राज्य  सरकारों को  भारतीय
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 ८१५  से  लेकर  १०२  रुपए  प्रति  सौ  स्कूल  मास्टर  विभाग-ग्रतिरिक्त  एजेंट  का  काम

 सने  व्यय  ही ताह  |  करना  चाहते  हों  उन  फके  आवेदन  पत्रों  पर

 १०५  से  लेकर  १२५  रुपए  प्रति  सहृदयता से  विचार  किया  जाए  ।

 सौ  मन  व्यय  होता है  ।  जी  हां  |

 विभाग-अतिरिक्त  पोस् टस मास्टरों  के  पद  पर  ऐसे  बाधक  प्रादेशों  से  कुछ  हद

 मास्टरों  के  सेवायोजन  पर  रोक  तक  विभाग  शभ्रतिरिक्त  पोस्ट  ऑ्राफिस  खोलने

 के  काम  में  बाधा  पहुंच  सकती  है  ।
 ¥WXo  श्री  मुनि स्वामी :  क्या  संचरण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 उत्तर पारा  मं  देर  ते  डाक  का  बंटना

 क्या  यह  सत्य है  कि  मिदनापुर

 डिस्ट्रिक्ट  बोर्ड  ने  एक
 ११५१.  पंडित  लिंगराज  मिश्र  :

 क्या  संचरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्रादेश

 द्वारा  उस  के  शरीन  स्कूलों  के  उन  कि  क्या  यह  संच  है  छि  दिल्‍ली में  शाम  को
 मास्टरों से  जो  विभाग  अतिरिक्त  पोस्टमास्टर

 डाली  गई  डाक  उसी  रात  को  कलकत्ते  पहुंच के  पद  पर  कार्य कर  रहे  यह  कहा है  कि
 जाती है  परन्तु  उत्तर पारा में  तीसरे

 यादि  वे  डिस्ट्रिकट  are  में  नौकरी  करते  रहना

 चाहते  हों  तो  वे  डाक  विभाग  से  अरपना  सम्बन्ध
 अथवा  चौथे  दिन  पहुंचती है  ?

 यदि  हां तो  देरी  के
 क्या  कारण तीड़

 क्या  यह  सत्य है  कि  इन  विभाग

 इस  विषय  में  सरकार = अतिरिक्त  पोस्टमास्टर ों  के  काम  के  घंटे  इस  (7)

 प्रकार  रखे  गए  हें  जिससे
 कि

 उन  की  स्कूल
 कार्यवाही  करेगी

 ?

 की  ड्यूटी में  कोई  वाधा नहीं  और  संचरण  उपमंत्री  राज  :

 जी  नहीं  ।  दिल्‍ली  में  शाम
 को  डाले

 क्या  यह  सत्य  है
 कि

 यदि
 अन्य

 स्कूल  मास्टरों  से  यह  कह  दिया  जाए  कि  वे  गए  पेड  श्रनरेजिस्टड  चिट्ठियां  कलकत्ते

 तरीका  ब्रांच  पोस्टमास्टर  की  नौकरी  दूसरे  दिन  सुबह  पहुंचती  हार  उत्तरपारा  में

 i करेंतो  डाक की  सुविधा  का  प्रसार करने  की  उसी  दिन  बांट  दी  जाती हें  ॥  यदि  बीच  मे

 योजनाओं  को  बाधा  पहुंचेगी  ?  इतवार  पड़ता  है  तो  ये  सोमवार के  सुबह  को

 संचरण  उपमंत्री  राज  :  बाटी  जाती  हें  क्योंकि  इतवार  को  चिड़ियां

 Teg  राज्य  सरकार  ने  हाल  नहीं  बांटी  जातीं
 ।

 ही  में  यह  अ्रनदेश  दिया  है  कि  जो  प्राइमरी  शर  wet  नहीं  उठते  ।

 a  eS |
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 सोमवार

 सख्या  १६
 ।  |  |

 २०  १९५३

 ड्  fil  a

 151  Lok  Tz

 विवाद संसदीय  विवाद

 ला

 तोक
 र

 तीसरा  सत् _

 शासकीय  वृत्तान्त

 ( farat

 ees, ws  ह

 तर  प्र् ~~  re Nf भाग  Q— AR  और  उ
 पृथक  कायें  वाही

 विष  7a

 स्थगन  प्रस्ताव

 हुबली में में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाया  जाना  [qs  भाग  ३६७९]

 अनुपस्थिति  की  अनुमति  पृष्ठ  भाग  ३६७९--३६८१]

 सदन  पटल  पर  रख  गय

 श्रम  मंत्रालय  की  अधिसूचनाएँ  पृष्ठ  भाग  २६८१]

 यातायात  मंत्रालय  की  अ  घि सुचना एं  भाग

 समिति  का

 भारतीय  केद्रीय  तम्बाकू  समिति  [qs  भाग  ३६८२

 वाय  निगम

 प्रवर  समिति  को  .  जाने  के  प्रस्ताव  पर

 पुरी  नहीं  पृष्ठ  भाग
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 संसदीय
 वाद

 विवाद

 भाग  Ganga  और  उत्तर  से  इथर  का यवादी
 )

 शासकीय  TT

 दे  ६७९  ३६८०

 संसद्‌  सदन  की  बैठकों  से  ६५
 लॉक  समा

 दिन  तक  निरन्तर  भ्रनुपस्थित  रह  कर  ६  ौर

 8843.0 ३
 छाक

 ७  FER  को  सदन  की  बैठक  में

 स्थित  हुए  थे  ।  उन्हों  न  अपनी  अनुपस्थिति
 सदन  को  dan  सगा  —— ATS  x  समवेत  हुई

 के  सम्बन्ध  में  एक  पत्र  भी  मुझे  भजा  है  उस
 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन

 प्रश्न  और  उत्तर
 में  झ्नुपस्थितिके  कारण  भी  बताये  गय  हैं  ।

 क्या  सदन  उन  की  इन  अनुपस्थिति  के
 भाग  १)

 लस  नगा  कारणों  को  स्वीकार  करता  है  अथवा  ईस्वी

 ९-१५  Fo  प  इस रक्षा  संगठन  मंत्री

 स्थगन  प्रस्ताव  सम्बन्ध  में  नियम  क्या  हैं  ?  क्या  नियमों  के

 हुबली  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाया  जाना  अनुसार  वह  योग्य  हो  गये  हैं  अथवा  हमें

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  एक  स्थगन  कुछ  करने  का  अधिकार है
 ?

 प्रस्ताव  की  सूचना  मिली  है  जो  कि  कई  कारणों
 अध्यक्ष  इस  सम्बन्ध  में

 से  भ्र नियमित है  ।  उस  में  कई  बात  एक  साथ  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  १०१  का  उपखंड  (४)
 कही गई  हैं  ।  सब  से  महत्वपूर्ण बात  कल  हुबली

 लागू  होता  है  ।  उस  का  यह  wet  कदापि  नहीं
 में  पुलिस  द्वारा  चलाई  गई  गोली  के  सम्बन्ध

 है  कि  किसी  सदस्य  का  स्थान  उस  की

 में है  |  यह  मामला  बम्बई  राज्य  से  सम्बन्ध
 स्थिति  के  कारण  ही  रिक्त  हो  जाता

 रखता  है  इसलिये  में  इसे  यहां  प्रस्तुत  किये
 है  ।  सदन  को  परिस्थितियों  पर  विचार  करने

 जान  की  अनुमति  नहीं दे  रहा  का  निश्चय  ही  अधिकार  है  |

 श्री  एस०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :

 परन्तु  गोलीकांड  तो  एक  घटना  मात्र  है  ।  क्या  सदन
 की

 यह  इच्छा  है  कि
 उन  की

 अध्यक्ष  हम  समूची  घटना  ६५  दिन  की  अनुपस्थिति  जैसा  कि  उन  के

 की  जांच  नहीं  कर  सकते  हें  ।  हम  महीनों से
 पत्र  में  प्रार्थना  की  गई  क्षमा  कर  दिया

 जाये  ?
 हो  रही  घटनाओं  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते

 में  ने  अपना  विनिर्देश  दे  दिया है  |  अग्रेतर
 इस  से  एक  प्रश्न  यह  भीਂ  उत्पन्न  होता

 विवाद  की  झ्ावस्यकता  नहीं है  ।
 है  कि  यदि  सदन  भ्र नप स्थिति  के  area  के

 ee
 झौधित्य  पर  भी  विचार  करे  तो  उत्तम  ।

 अनुपस्थिति
 को

 अनुमति  क्या  सदन  श्री  सत्यनाथन  की  ६४  दिन  की

 अध्यक्ष  म ्  में  माननीय  सदस्यों  अनुपस्थिति  को  क्षमा  करने  का  विचार  करता

 को  सूचना  देना  चाहता
 चाता  कि  श्री  एस०  ह ै?
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 ३६८१  सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  २०  अप्रैल  PE4KR रे  arg  निगम  विधेयक  ECR

 कुछ  साधनों  सदस्य  :  at,  हां  |  की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रखता  हूं

 कुछ  माननीय  सदस्य  नहीं  नहीं  |  में  रखी  देखिये  संख्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  अनुभव  करता  हूं
 ३४/५३]

 1 काणफणणा
 कि  सदन  की  इच्छा  इस  अनुपस्थिति  काल  को

 क्षमा  कर  देन  की  है  ।  समिति  का  चूनाव

 अनुपस्थिति  क्षमा  की  गई  |  भारतीय  केन्द्रीय  तम्बाकू  समिति

 ललन एडं  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 मेरा  प्रस्ताव है  कि  : सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 हस्ती  स्वास्थ्य  भूमि श्रम  मंत्रालय  की  अधिसूचनायें
 a  विभाग  के  संकल्प  संख्या एफ  ४०-२६/४४-क

 श्रम  मंत्री  ato  वी०  में
 दिनांक  १०  १९४५  के  परा  ३  के  खंड

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९५२
 (६-८)  के  भ्रनुसार  इस  सदन  के  सदस्य

 के अन्तत  कर्मचारी  भविष्य  निधि
 भारतीय  केन्द्रीय  तम्बाक्‌ [क  समिति  में  काय

 PEXR  में  अ्रग्रैतर  संशोधन  करने  वाली  श्रम
 करने  के  लिए  दो  सदस्यों  का  अध्यक्ष  महोदय

 मंत्रालय  की  इन  श्रधिसूचनाश्रों  कीਂ  एक  प्रति
 द्वारा  निर्धारित  की  गई  प्रणाली  के  अनुसार

 सदन  पटल  पर  रखता  हूं  :--
 चुनाव  करें  है

 १.  अधिसूचना  संख्या  पी०  एफ ०  प्री  अध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 (29)  दिनांक  २७  gy  किया  गया  तथा  वह  स्वीकृत  हुमा  ।

 २.  अधिसूचना  संख्या  पी०  एफ ०  ५२३

 (<)  दिनांक  २३  FERRI
 वायु  निगम  विधेयक

 ३.  अ्रधिसूचना  संख्या  पी०  एफ०  ५२३  अध्यक्ष  महोदय :  सब  हम  वाय  निगम

 (5)  दिनांक  ३  ee ee  |  विधायक  पर  चर्चा  करेंगे  ।  इस  पर  सामान्य

 ४.  अधिसूचना  संख्या  पी०  एफ०  Yor  चर्चा  के  लिये  दो  faa  निर्धारित  किये  गई  है

 मुझे  आशा है  कि  ag  उतने  समय  में  ही  समाप्त (  Roe)  दिनांक  ४  १९५३  |

 ५.  अधिसूचना  संख्या  पी०  Tho  ५१६  हो  जायगा  |

 (20)  दिनांक
 ४  PeXR  |  संचरण  मंत्री  जगजीवन  :

 में  रखी  देखिये  संख्या  मेरा  प्रस्ताव है  कि :

 33/43]  निगमों  की  स्थापना  कु

 यातायात  मंत्रालय  की  अधिसूचना  वर्तमान  वायु  सेवायों  के  चालू  वाय  निगमों

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  की  अवाप्ति  में  सहायता  देने  तथा

 में  दिल्लो  यातायात अलगे दान )  वायु  यातायात  सेवाओं  के  संचालन  की  च् श्रग्रतर

 प्राधिकार  १९४०  की  धारा  ५२  तथा  अधिक  उत्तम  व्यवस्था  करन  का  प्रावधान

 की  उपधारा  (३)  के  अ्रन्तगंत  दिल्‍ली  सड़क  करने  वाले  विधायक  को  पंडित  ठाकुर  दास

 श्री  एन०  श्री  एन०  पी०
 यातायात

 प्राधिकार
 )

 ?  €  ५१  में  संशोधन  करन  वाली  पंडित  मुनेश्वर  दत्त

 यात  मंत्रालय  की  ३१  मान  १९४३  की  पंडित  व्यंकटेश ना  रायण  श्री  सी ०  डी ०

 अ्रधिसूचना  संख्या  टी  ए०  की  (5)/  श्री  मथरा  प्रसाद  श्री  बनारसी



 R23  ama  निगम  विधेयक  Qo  अ्प्रल  १९५३  वायु  निगम  विधेयक  ३६८४

 प्रसाद  श्री  सतीश  चन्द्र  योजना  के  अन्तर्गत  वृ टिश  राष्ट्र  मंडल  के  देशों

 में  प्रथम  श्रेणी  की  डाक  वायुयानों  द्वारा  ले
 श्री  रोहिणीकुमार  श्री  घमंडी  लाल

 सरदार  अमर  सिह  श्री  यशवंत  जाई  जाती  थी  ।  भारत  में  दो  सहायकਂ

 राव  मातंण्डराव  श्री  श्री  क्रमशः

 टाटा  तथा  नेशनल  एयरवेज़  द्वारा  प्रारम्भ
 Zo  एन०  विश्वनाथ  श्री  सी०  पी०

 श्री  एच  ०  श्री  पन्ना  लाल
 की  गईं  ।  अधिक  बड़े  वायुयानों  को  चलान

 आर  श्री  नित्यानंद  तथा  उन  की  बारम्बारता  को  बढ़ाने  के  हेतु

 इन  दोनों  वाय  सेवा  समवायों  को  राजकीय
 श्री  बैजनाथ  श्री  वी०  बी०

 श्री  शिव  राम  रंगो  श्री  जयपाल  सहायता  दी  गई  ।  इस  सहायता  से  इन  सेवायों

 श्री  के०  ग्रा नन्द  डा०  श्यामा  प्रसाद  को  यात्री  तथा  माल  ले  जाने  का  अवसर

 श्री  गिरराज  शरण  fag,  श्री  राम  मिला  ।  सन्‌  १९३७  शर  PERE  में

 श्री  एम०  एस०  ae  क्षेत्र  में  चलने  वाली  एक  नई  सेवा  एयर

 श्री  के०  ए०  दामोदर  सरदार  हुक्म  सर्विसेज  आफ़  खोली  गई  |  परन्तु

 श्री  एस०  ato  एल०  श्री  सीधी  सरकारी  सहायता  न  मिलन  के  कारण

 इसे  रखना  कारोबार  बन्द  करना  पड़ा  | श्री  राज  बहादुर  तथा  प्रस्तावक  की

 एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाय  कौर  उसे

 सन्‌  &3  में  युद्ध  प्रारम्भ  होते  ही  स्थिति
 ३०  Reus  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 बदल  गई  ।  दोनों  वायु  सेवायों  को  वायु  बल
 करने  का  wae  दिया  जाये  बै

 यातायात  कार्ड  की  सहायता  करने  को  कहा

 गया  ।  इस  कायें  के  लिए  जो  भुगतान  इन  को
 महोदय  श्रव्य-पद  पर

 आसीन  थ  ;]
 किय  गये  उन  से  इन  की  आधिक  स्थिति  काफ़ी

 दृढ़  हो  गई  ।  परिणाम  यह  ह  कि  यद्ध  के

 अब  में  इस  देश  में  वाणिज्यिक  वायु  समाप्त  होने  पर  प्रायः  सभी  प्रमुख  प्रशासनिक

 यातायात  की  प्रगति  का  इतिहास  बताता  हूं  ।  केन्द्रों  के मध्य  वाय  सेवायें  चालू  हो  गई  थीं  त्र

 सन्‌  १९३२  में  सव  प्रथम  टाटा ने  बम्बई  तथा
 उत्तम  प्रकार  के  वायुयान  काम  में  लाय  जा

 मदरास  के  मध्य  वाय  यातायात  सेवा  चालू  रहे थ  ।
 की  थी  ।  १९३३  में  एक  दूसरे  उद्योगपति

 युद्ध  का  एक  परिणाम  यह  भी  ga  कि
 ने  कराची  कौर  लाहौर  के  मध्य  वायुसेवा  चालू

 करन  के  लिए  इंडियन  नेशनल  एयरवेज़  को
 जगह  जगह  पर  हवाई  झ  तथा

 हवाई

 मैदान  बनाया  गये  ।  इस  से  एक  लाभ  यह  भी
 प्रारम्भ  किया  ।  उस  समय  इन  सेवाश्रों  को

 gat  कि  भारतीय  जनता  को  वाय  यातायात
 डाक  ले  जाने  के  काम  में  लाया  जाता

 था  |  ग्रामीण  सहायता  के  लिये  यह  सेवाय
 की  महत्ता  विदित  हो  गई  ।  रेडियो  संचरण

 सेवा  से  उड्डयन  काफ़ी  सरल  हो  गया  था  |
 डाक  ले  जाय  जाने  के  बदले  में  सरकार  द्वारा

 वाणिज्यिक  वायु  यातायात  को  नियंत्रित
 किय  गये  भुगतान  पर  निर्भर  रहती  ate

 भारत  सरकार  अपने  शिवसैनिक  नमस् चरण
 तथा  विनियमित  करन  के  लिए  यह  विधान

 विभाग  द्वारा  फील्ड  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 बनाया  गया  कि  कोई  भी  वायु  सेवा  बिना

 अनुज्ञप्ति  प्राप्त  किये  कायें  नहीं  कर  सकती  थी  । करती  थी  ।

 परिगणित  सेवाओं  को  अ्रनुज्ञप्तियां  देने  के  लिए

 aa  वायु-डाक  योजना  के  बनाया  वाय  यातायात  अ्रनज्ञापन  ate  स्थापित  किया

 जाने  से  इस  सेवा  को  प्रोत्साहन  मिला  ।  इस  गया  |  सरकार  की  योजनाਂ  में
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 असैनिक  नभश्चर  के  विकास  को  पूर्णरूपेण  द्वारा  वायु  सेवाओं  का  चलाया  जाना  जारी

 सज्जित  हवाई  weet  तथा  हवाई  मैदानों  के  रखा  जाये  ।  एक  सिफ़ारिश  यह  भी  थी  कि

 बनाये  जाने  संचरण  सेवाओं  के  विकास  सन्‌  PEN?  के  परिचित  सरकार  द्वारा  किसी

 इत्यादि  को  प्रमुख  स्थान  दिया  गया  ।  प्रकार  की  झ्राथिक  सहायता  किसी  भी  रूप  में

 वायु  कम्पनियों  को  न  दी

 युद्ध  की  समाप्ति  पर  वायु  सेवा  की

 स्थिति  aes  हो  चुकी  थी  ate  यात्रियों  तथा  वायु  यातायात  जांच  समिति  की  रिपोर्ट

 को  निकले  दो  ad  से  afar  हो  चुके  हें  शीशों
 माल  at  यातायात  दिन  प्रतिदिन  बढ़ता  जा

 रहा  था  ।  सरकार  के  अतिरेक  भांडारों  में  से
 कम्पनियों  की  झ्राथिक  स्थिति  में  सुधार  नहीं

 हुमा है  ।  उल्ट  स्थिति  कुछ  बिगड़  गई  है
 दो  इंजन  वाले  वायुयान  वायुसेवा

 कम्पनियों  को  fea  गये  ।  उत्सर्जन  विभाग
 इस  का  एक  कारण  पट्रोल  के  बढ़ते  हुए  मूल्य

 द्वारा  दिये  जाने  के  कारण  वह  बहुत  सस्ते  ही
 हैं  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  यदि  इन  कम्पनियों  को

 जीवित  रखा  जाय  तो  सरकार  को  पहले  से  भी
 इन  कम्पनियों  को  मिस  गये  |  इस  तरह  नई

 यातायात  सेवाय  खुलीं  कौर  इन्हों  ने  वायु
 श्रमिक  झ्ाथिक  सहायता  देनी  पड़ेगी  ।  नहीं  तो

 जल्दी  ही  इन  कम्पनियों  को  डरपना  टार  उलट
 यात  अनुज्ञापन  पांच  से  भ्रनुज्ञप्ति  दिये  जान  की

 देना  पड़ेगा  ।  वायु  संचरण  FT
 प्रार्थना  की  ।  पर्षद  ने  दस  बारह  सेवायों

 को  भ्रनुज्ञप्तियां  दीं  ।  इधर  यातायात  में  वृद्धि
 सर्वोत्तम  साधन  होने  के  साथ  साथ  रहती

 स्थितियों  में  देश  की  सुरक्षा  सम्बन्धी
 होने  के  साथ  साथ  संचलन  व्यय  में  भी  af

 कतारों  क ेलिए  भी  अत्यावश्यक  हैं  ।  प्राकृतिक
 होती  जा  रही  थी  ।  पेट्रोल  का  मूल्य  धीरे  धीरे

 विपत्तियों  के  समय  शान्ति  तथा  व्यवस्था  को
 बढ़ता जा  रहा  था  ।  यद्यपि  चल  सभी  कम्पनियां

 बनाये  रखने  तथा  सहायता  पहुंचाने  के  लिए
 हो  थों  परन्तु  कई  की  अ्राथिक  स्थिति

 डोल  थी  ।  सरकार न  यह  अनुभव  किया  कि  वायु  यातायात  से  श्रतीव  सहायता  मिल

 सकती है  ।  इसलिए  सरकार की  इच्छा है  कि उन  को  अधिक  सहायता  दी  जानी  आवश्यक

 थी  |  मत  सरकार  ने  कम्पनी  द्वारा  काम  में  यह  उद्योग  सुदूर  आधार पर
 स्थापित  हो ॥

 सरकार  को  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए
 लायें  गये  पैट्रोल  के  मूल्य  पर  भझ्रवहार  दे  कर

 सर्वोत्तम  उपायों  का  आश्रय  लेना  श्रावक  है  ।

 उन  को  आधिक  सहायता  दी  ।  साथ  ही  उसने

 स्यायमूति  राज्याध्यक्ष  के  सभापतित्व  में  और  दुसरा  प्रश्न  है  भावी  विकास
 का  ।

 वायु  यातायात  उद्योग  को  द्धि  आधार  पर  वायु  यातायात  जांच  समिति  ने  ध्  अधिक

 स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  सिफ़ारिश  करने  उत्तम  प्रकार  के  वायुयान  रखे  जाने  की

 के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  ।  समिति  fra  की  है  ।  गत  दो  वर्षों  में  प्नान्तरिक  वायु

 का  यह  fata  था  कि  आर्थिक  झ्राधार  पर  यातायात  सेवा  के  योग्य  कुछ  नये  प्रकार  केਂ

 वायु  यातायात  सेवा  को  चलाने  के  लिए  जितने  वायुयान  बाजार  में  कराये  हैं  ।  कुछ  मित्रों  की

 एककों  की  अवस्यकता  थी  उस  से  कहीं  अधिक  सम्मति  है  कि  हम  डकोटा  वायुयानों  से  ही

 एकक  कार्यक्षेत्र  में  थे  ।  साथ  ही  समिति ने  काम  लेते  रहें  जब  तक  कि  हमारी  हिन्दुस्तान

 कुछ  परिव्यय  निश्चित  किये  श्र  यह  एयर  क्राफ्ट  जे फक्टरी  में  अपने  स्वयं  के  वायुयान

 सुझाव  दिया  कि  वायु  भ्र पन  तन  बनने  लगें  |  परन्तु  इस  मे ंतो  बहुत  समय

 लागत  को  धीरे  धीरे  कम  करती  जायें  ।  समिति  लगने की  संभावना  कई  वर्ष भी  लग  सकते

 को  यह  भी  सीमा  रिश  कि  निजी  उपक्रमों  स  ही  पुरानी  किस्मों  के  वाययानों  से
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 सेवा  चलाना  भी  उचित  नहीं  है  ।  यदि  भारतीय  उन  से  काम  भी  अधिक  लेना  पड़गा  |  यह  तभी

 एयरलाइन्स  भ्रर्ध-अ्रन्तर्राप्ट्रीय  पथों  पर  हो  सकता है  जब  कि  वायुसेवा  एककों  की

 जैसे  कलकत्ता-रंगन  संख्या  एकदम  कम  कर  दी  जाय  |  कार्यकरण

 इत्यादि  द्र पनी  सेवाय  चलाना  चाहती  हें  तो  एककों  की  संख्या  कम  हो  जाने  से  न्यूनतम

 उन  को  ऐसे  वायुयान  रखने  होंग  जो  अन्य  संचितियों  में  भी  कमी  हो  जायगी  |

 अन्तर्राष्ट्रीय  लाइनों  के  वायुयानों  के  समतुल्य  प्रशासनिक  शासनतंत्र  के  नवीकरण  परिमाण

 नहीं  तो  उन  को  कोई  पूछना  तक  नहीं  |  ह. हि वकदाप  सुविचारों  इत्यादि  के

 साथ  ही  देश  में  भी  नवीन  प्रकार  के  वायुयानों  रूपमें  भी  काफ़ी  बचत  होगी  |  दोहरे  कर्मचारी

 को  काम  में  लाया  जाना  चाहिय  |  हमें  शीघ्र  ही  नहीं  रखने  पड़ेंग  ।  अनुमान  गया  है

 कोई  निर्णय  करना  है  क्योंकि  अपेक्षित  वाययानों  fe  यदि  अठ  या  नौ  एककों  के  स्थान  पर

 के  मिलने  म  देर  लगती  है  ।  साथ  ही  यह  भी  एक  ही  कायंकरण  एकक  रखा  जाये  तो  वर्तमान

 स्पष्ट  है  कि  यदि  भारत  ने  प्रगतिशील  देशों  के  व्यय  में  rs  प्रतिशत  की  बचत  होगो  |

 साथ  साथ  उन्नति  न  की  तो  ag  इतना  पिछड़
 इस  सब  का  यही  परिणाम  निकलता

 जायेगा  कि  वाद  को  स्थिति  ठीक  नहीं  हो
 है  कि  वाय  यातायात  उद्योग  को  इस  प्रकार

 सकेंगी  |  हमें  नवीन  प्रकार  वे  और  श्रमिक
 से  संगठित  किया  जाय  कि  काय  कर  रहे  एककों

 वायुयान  प्राप्त  करन  हूं  जिस  से  कि  हमारे

 कर्मचारी  उन  को  चलाना  सीख  लें  तर
 की  संख्या  न्यूनतम  हो  जाय  |  हम  न  कम्पनियों

 को  ऐच्छिक  रूप  से  मिल  जाने  को  कहा उत्तम  रीति  से  उन  की  प्राविधिक  देखरेख

 कर  सके  |  परन्तु  उस  सन्तोषजनक  परिणाम  नहीं

 निक हा  |  कब यह  दबाये  सरकार  को  करना
 नवीन  प्रकार  के

 वायुयान
 रिक  बड़े

 चाहिये  ।  पहले  तो  यह  निर्णय  करना  ही
 तथा  अधिक  तेज  गति  वाले  होंग  कौर  इस  कारण

 कठिन  है  कि  किन  वायु  सेवाओं  को  समाप्त
 उन  का  मूल्य  डकोटा  वायुयानों  की

 किया  जाय  कौर  किन  को  चालू  रखा  जाये  ।
 ate  काफ़ी  अधिक  होगा  |  चालू  कम्पनियां

 राष्ट्रीय  हित  इस  से  सर्वोपरि  सरकार
 aoa  विषम  झा धिक  स्थिति  के  कारण  इन

 ने  यही  निश्चय  किया  fe  कार्य  करने  के  नये

 वायुयानों  को  खरीदी  में  असमर्थ हें
 ।  उन्होंने

 सरकार  से  सामान्य  दर  पर  ऋण  दिय  जाने
 एकक  राज्य  की  सम्पत्ति  होन  इस

 की  प्रार्थना  की  साथ  ही  हमें  उद्योग  के
 का  यह  भ्रम  है  कि  वर्तमान  वायु  कम्पनियों  को

 सरकार  द्वारा  अवाप्त  कर  लिया  जाये  और
 भावी  विकास  को  भी  ध्यान  में  रखना  है  ।

 उन  को  कार्यकरण  के  लिए  नय  एककों  को
 वायु  कम्पनियां  art  भी  वाययानों  को

 सौंप  दिया  जाये  |
 बदलने  में  ward  तो  भविष्य  में  वह  बिना

 सरकार  सहायता  के  एसा  कर  सकेंग  एकीकृत  संस्था  द्वारा  किये-संचालन  के

 इस  की  को ई  झ्राद्मा  नहीं  है  ।  जब  भी  धन  की  लाभों
 को  में  यहां  पर  संक्षेप  में  रखता  हूं

 झावइ्यकता  होगी  वह  सरकार  का  मुह
 कारखान  की

 तकने  लगेंगी  ।  और  वायु  कम्पनियों  की  जो
 cafana  atte  का

 श्रमिक  स्थिति  हूं  उस  को  देखे  उन  को  दिये

 अधिकतम लाभ  उठाया  जा  सकता  है गय  ऋणों  की  वसूली  की  आशा  भी  कम  ही  है  |

 रक्षा  की  अ्रावश्यकताझओं  को

 नये  नवीन  प्रकार  के  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  वांछनीय है  कि  राज्य

 यानों  काम  में  लाय  जाने  के  अतिरिक्त  द्वारा  एसी  सेवायों  का  प्रबन्ध  हो
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 क्योंकि  आयात के समय के  समय  रक्षा  बल  की  केवल  एक  ही  निगम  होना  चाहिए  ।  हम  ने
 कक्षाओं  को  सरलता  से  पूरा  किया  जा  सकता है  इस  मामले  के  गुणों  तथा  श्रवणों  पर  बहुत  ही
 अन्यथा  ग़र-सरकारी  वाय  कम्पनियों  के  हाथों  ध्यानपूर्वक  विचार  किया है  ।  यह  तो  सब  ही
 में  रहन से  एसा  होने  में  कठिनाई उत्पन्न  हो  लोग  स्वीकार  करते  हैं  कि

 सकती है  ।  इन्टरनेशनल  ने--यह  वही  कम्पनी  है  जो

 पश्चिम  की  कौर  हमारी  श्रन्तर्राष्ट्रीय एकਂ  यह  भी  महत्वपूर्ण  बात  है  कि

 वायु  यातायात  एकਂ  जनोपयोगी  सेवा  है  तथा
 का  संचालन  करती  है--अपने  लिये  काफीਂ

 अच्छी  ख्याति  पैदा कर  ली  है  ।  हम  ने  यह इस  का  विकास  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  किया

 जाना  चाहिये  न  किਂ  लाभ  को  दुष्टि  में  रखते
 सोचा  यदि  हम

 नेपाल  के  नाम  में  परिवर्तन  कर  देते  हें  तो
 हुए  जैसा  किः  गैर-सरकारी  कम्पनियों  में

 होता है  ।
 हो  सकता  है  उस  के  द्वारा  स्थापित  की  गई

 ख्याति  तथा  ट्रैफिक  पर  कुछ  सीमा  तक

 राज्य  संस्था  इस  उद्योग  के  प्रभाव  पड़े  ।  नाम  में  परिवर्तन कर  देने  से  उन

 सम्बन्ध  में  व्यापक  रूप  से  योजना  तयार  कर  main  संविदाओं  में  भी  तुरन्त ही  संशोधन  करने

 सकती  है  ।  अ्रसेनिक  वायु  यातायात  के  सम्बन्ध  की  झ्रावव्यकता  होगी  जो

 में  बहुत  तेजी  से  टेक्निकल  प्रगति  हो  रही  है  इन्टरनेशनल  द्वारा  विदेशों  अधिकतर

 तथा  केवल  राज्य  संस्था  के  पास  ही  इतने  गैर-सरकारी  पक्षों  के  साथ  की  गई  है  ।  हो

 साधन  हो  सकते  हैं  कि  ag  इन  टेक्निकल  सकता है  इस  के  कारण  अनेक  प्रकार  की

 परिवर्तनों  का  पूरा  पुरा  लाभ  उठा  सकें  |  पेचीदा  बातें  उठ  खड़ी  हों  सनौर  लम्बी  बातचीत

 करनी  पड़े  |  जब  कि
 हमने  देखा कि  वर्तमान  वायु  कम्पनियों

 के  उपक्रमों  को  केवल  संसद  में  विधान  पारित  नेशनल  के  नाम  से  बनाये  गय  निगम  द्वारा  यह

 कठिनाइयां  दूर  रखी  जा  सकती  हैं  ।
 कर  के  प्रतीत  किया  जा  सकता  है  ।  इस  समय

 सदन  के  सामने  जो  विधेयक  है  उस  में  सरकार
 प्रस्तावित  योजना  द्वारा  देश  के  भ्रमर

 के  सुझाव दिय  हुए  उन  के  उपक्रम  लेन
 चलाई  जाने  वाली  ग्रीक  वाय  सेवायों  को

 तथा  हर्जाना देने  केਂ  सिद्धान्तों  के  बारे  में  में  ने

 कम्पनियों  के  प्रतिनिधियों  से  काफ़ी  बातचीत  एकीकृत  करने  का  सुझाव रखा  गया  है  |  इस

 के  कारण  बड़े  पैमाने  पर  पुनर्गठन  तथा
 की  मेरे  विचार  में  में  इस  बात  का  दावा

 कर  सकता हं  कि  इस  विधि  यक  में  सम्मिलित  पु नर्स मायो जन  करना  होगा  ।  कर्मचारियों

 १७ अन के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  काफ़ी  लोगਂ
 aif  की  नौकरी  की  adi  के  सम्बन्ध  में

 प्रमापीकरण  करने  के  बारे  में  हरनेक  समस्यायें
 सहमत

 हैं
 |

 उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  सेवा  के

 लिये  अ्रलग  से  निगम  बना  देने  के  कारण  एक अप  देखेंगे  कि  विधायक  में  दो  निगम

 बनाने का  प्रावधान  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सब से  लाभदायकਂ  बात  यह  होगी  कि  देश  केਂ

 वाय  सेवाओं के  लिये  तथा  दूसरा  देश  के  दर  इन्दर  पुनर्गठन  की  सदस्यों  का  अंत

 वाली  वायु  सेवाओं  तथा  राष्ट्रीय  वायु  सेवा  के  संचालन  तथा  प्रबन्ध

 आदि  देशों  से  सम्बद्ध  सेवाओं  के  लिय े।  पर  कोई  प्रभाव न  पड़ेगा  अन्त  जहां

 ऐसा  कहा  जा  सकता  है  कि  देश  के  geez  इस  बात  का  सम्बन्ध  है  किः  एक  निगम  होन

 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  ही  के  लिये  से  अधिक  मितव्ययता  हो  सकती  तो  यहं
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 बात  इतनी  महत्वपूर्ण  नहीं  कि  हम  इस  के  पहले  तरीके  को  हम  ने  निम्नलिखित  बातों  के

 कारण  नहीं  किया : लिय  'एयर:इण्डिया  इन्टरनेशनलਂ  द्वारा

 पित  की  गई  ख्याति  पर  प्रभाव  पड़ने  दें  ।
 (१)  पिछे  कुछ  वर्षों  में  वायु  कम्पनियों

 के  शेयरों  बाज़ार  मूल्य  बहुत  ही  कम
 विमान  सेवायों  में  गड़बड़ी  पैदा  किये

 परिवर्तन  करने  के  लिये  यह  प्रस्ताव
 रहा है  |  निस्सन्देह  ऐसा  इसलिये था

 क्योंकि

 उद्योग  में  मन्दी झाई  हुई  थी  तथा  निकट  भविष्य
 रखा  गया  है  किः  दो  नये  निगम  वर्तमान

 कम्पनियों  के  उपक्रमों  को  चालू  फर्मों  के
 में  लाभांश  बांटे  जाने  का  कोई  सवाल  नथा

 शेयरों  के  बाज़ार  मूल्य  से  कम्पनियों
 eq में  स्वीकार कर  लें  इस  प्रकार  जिन

 उपक्रमों  का
 की  सम्पत्ति  के  मूल्य  का  ठीक  ठीक  पता  नहीं

 हस्तानान्तरण  होगा  उन  में
 लगता  था  ।  इस  आधार  पर  रजनी

 वायु  कम्पनियों  सम्पत्ति  तथा  देय  भी
 देना  उन के  साथ  न्याय  करना  न  होगा ॥

 शामि  होगा  ।  वायु  कम्पनियों  के  समस्त

 कर्मचारियों  जो  ३०  FER  को  (२)  कुछ  कम्पनियों  के  शेयर  कभी  भी

 सेवा  में  उन  नौकरी  की  वर्तमान  देयर  बाज़ार  में  नहीं  आय  ।  यह  निश्चय

 दस्तों  पर  ही  दोनों  निगमों  में  रख  लिया  करना  सम्भव  न  हो  सकेगा  कि  ऐसी  कम्पनियों

 जायगा
 ।  इस  तारीख  के  बाद  वाले  वास्तविक  के  शेयरों  का  औसतन  बाजार  मूल्य  कया

 कर्मचारियों  की  को  भी  निगमों  को
 साधारण (३)  कुछ  कम्पनियों  में

 हस्तान्तरण किया  जा  सकता  है  ।  बाद  में  निगम
 दौरों  के  अलावा  पूर्वाधिकार-दोयर  भी  हूँ  ।

 अपने  कर्मचारियों  की  नौकरी  के  सम्बन्ध
 ऐसे  पूर्वाधिकार  शेयरों  का  बाज़ार  में  कोई

 में  नियम  बनायेंगे  तथा  ऐसा
 मूल्य  नहीं  लगाया  गया है  ।  इन

 योजन  करेंगे  जो  एकीकरण  तथा  बैज्ञानिकन
 शेयरों  का  मूल्य  लगाना  कठिन  हो  जायेगा  ।

 के  दृष्टिकोण  से  ata  होगा  ॥
 क्योंकि  art  अंकित  मूल्य  की  सीमा  तक  वे

 कम्पनियों  को  उन  के  उपक्रम  लेने  के
 कम्पनी  की  सम्पत्ति  पर  अधिकार  करने  का

 पहला  दावा  रखते  हैं  ।
 लिये  क्या  हर्जाना  जाये  इस  बात  पर

 शेयरों  के  बाजार  भाव  के  अधार सरकार  ने  काफ़ी  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  है  |

 जेसा  कि  में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  इस  विषय
 पर  मूल्य  करने  का  तरीका  पेचीदा  था  तथा

 हम  ने  वायु  कम्पनियों  के  मामले  में  इसे पर  में  ने  वायु  कम्पनियों  के  प्रतिनिधियों  से

 कई  बार  विचार-विमर्श  feat  है  ।  हमारे
 नाना  ठीक  नहीं  समझा  |  हम  नें  देय  का

 सामने  दो  तरीके  थे  ।  एक  तरीका  तो  यह  था
 ध्यान  रखते  हुए  सम्पत्ति  के  मूल्य  के  भ्राता

 कि  हम  कम्पनियों  के  उपक्रम  लेकर  सम्बद्ध
 पर  ही  हर्जाना  देने  के  तरीके  को  ही  ठीक

 समझा | कम्पनी  शेयरों  का  जो  पिछले  कुछ  वर्षों  में

 औसतन  बाजार  भाव  था  उस  के  हिसाब  से
 कुछ  सम्पत्तियों  के  विशेष  प्रकार  का  होने

 उन्हें  हर्जाना  दे  देते  ।  दूसरा  तरीका  यह  था  के  कारण--जेसे  हवाईजहाज़  के

 कि  प्रत्येक  कम्पनी  को  उस  का  देय  इस  तरीके  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में

 निकाल  कर  उस  की  सम्पत्ति  के  मूल्य  के  हरनेक  बातें  उठीं  ।  सम्पत्ति  का  मूल्य  करने

 आधार  दिया  जाता  ।  प्रत्येक  तरीके  के  के  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  जो  सामान्य  सिद्धान्त

 हर  पहलू  पर  गौर  करने  के  पश्चात्‌  हम  ने  रखा  गया  है  वह  यह  है
 कि  इसे उस  लागत

 बाद  वाले  के  पक्ष  में  निचय  किया  |  के  भ्राता  पर  लगया  जाये  जो  कि  कम्पनी
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 जगजीवन

 ने  उस  सम्पत्ति  को  लते  समय  दी  थी  तथा  करे  ।  इस  बात  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि

 उस  में  से  कायफर  afafaar  के  यदि  निगम  तथा  किसी  वायु  कम्पनी  के  बीच

 उपबन्धों  के  अनुसार  ग्रवक्षयण  कटौती  निकाल  हर्जाने  की  राशि  के  सम्बन्ध  में  मतभेद  हो  तो

 दी  जाये |  जहां तक  हवाईजहाज़  का  सम्बन्ध  एक  अधिकरण  बनाया जा  सकता

 यदि  आयकर  अधिनियम  में  दी  गई  दर  के  करेंग  में  तीन  व्यक्ति  होंगे  जिन  में
 से  एक  उच्च

 अनुसार  ही  अवक्षयण  कटौती  की  जाये  तो  eO( Gat  का  न्यायाधीश  होगा  ।

 हर्जाने  के  झांकने  वहुत  ही  कम  हो  जाते

 यह  इसलिये  है  क्योंकि  आयकर  हुस्नी  का  कुछ  भाग  नगदी  के  रूप  में

 अधिनियम  में  हवाईजहाज़  के  लिये  अवक्षयण  दिया  शेष  हर्जाना  उन  बॉण्डों  के  रूप  में

 दिया  जायेगा  जो  सम्बद्ध  निगम  जारी  करेंगे  । की  दर  बहुत  ही  ऊंची दी  हुई  जैसा कि

 ia  बतलाया  हवाईजहाज़  एक  विशेष  पन  बॉण्डों  पर  ३*/,  प्रतिश्त  की  दर  से  ब्याज

 प्रकार की  |  यह  लिये  है  क्यों कि
 दिया  जायेगा  तथा  बॉण्ड  के  मूल्य  शर  ब्याज

 के  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा
 उड़ान  के  लिये  प्रमाणपत्र  देने  की  प्रणाली

 प्रत्याभूत  दी  जावेगी  ।  as  वाजार  में  बेचे
 wT  प्रति  वर्ष  उन्हें  लगभग

 और  खरीदे  जा  सकेंगे  ।  उपक्रम  के  हाथ  में रूप  से  ही  नया  करवाना  पड़ता है  ।

 शादी  जैसी  सम्पत्ति  से
 लिये  जाने  की  तारीख  से  पांच  वर्ष  के  बाद

 on

 यह  कहीं  भिन्न  है  ।  विधेयक  में
 सरकार  बॉण्डों  का  मूल्य  उस  के  स्वामी  को

 जहाज़ के  लिये  अवनलवबण  आयकर  की  चुकता  करेगी  बशर्तें  कि  वह  व्यक्ति  पांच  य

 की  स्वामी  समाप्त  होने  के  महीनों  के
 पूरी  दर  उस  की  कुछ  प्रतिशत

 2  अन्दर  ही  ऐसा  भुगतान  किये  जाने  प्रार्थना
 रखी  गई  @  |  हम  ने  प्रस्ताव  रखा  है  कि

 करता है  ।  यदि  वह  ऐसी  प्रार्थना  नहीं  करता
 तथा  Tater  हु वाई जहाज़ों  के

 पो  भुगतान  केवल  उसी  समय  किया  जयेगा
 लिये  अधकर  दर  की  ६०  प्रतिशत  होनी

 अ  सरकार  चाहेगी  |
 चाहिये  ।  चार  इंजनों

 हवाई जहाज़ों  के  पुरानें
 दोनों  में  से  प्रत्येक  निगम  का  एक  एक

 पड़ने  की  कम  सम्भावना  रहती  है  ।

 दर  श्नायकर  दर  की  Yo  प्रतिशत  रखी  गई  है
 म्रध्यक्ष  होगा  तथा  प्रत्येक  में  न  तो  चार  से

 ay  सम्पत्तियों  सम्बन्ध  में  वहीं  दरें
 कम  कौर  न  ws  से  अधिक  सदस्य  होंगे  ।

 लागू  की  जायेंगी  ग्राहक  श्धघिनियम
 अध्यक्ष  र  सदस्यों  नियुक्ति  सरकार

 करेगी  ।  विधेयक  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि
 में  दी  हुई  हूं  ।  फिर  कुछ  मामलों  में  ऐसा

 दीनों  निगमों  के  एक  ही  अध्यक्ष  तथा  एक  ही न  हो  सकेगा  जैसे  नगद  रुपया  या  अन्य  उपक्रमों

 सदस्य  हो  सकते  हें  ।  इस  बात  की  भी
 में  लगाई  गई  पूंजी  |  विधेयक  की  अनुसूची  में

 व्यवस्था  की  गई  है  कि  राष्ट्रीय  हित  को
 उन  सिद्धान्तों  का  ब्योरा  दिया  gare  fare

 व्यान  में  रखते  हुए  सरकार  निगमों  को  हिदायतें
 अनुसार  कम्पनियों  को  हर्जाना  दिया  जाना  है  |

 दे  सकती है  ।  निगमों  को  वित्तीय  प्राक्कलनों

 विधेयक  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  के  साथ  भ्र पने  कार्येसंचालन  के  वार्षिक  प्रोग्राम

 अनुसूची  में  दिये  गये  सिद्धान्तों  के  सरकार  के  पहले  ही  से  भेजने  पड़ेंगे  ।

 आधार  पर  हर्जाना  देने  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  के  साथ  किये

 कम्पनी  से  समझौता  करने  के  लिए  बातचीत  गये  प्रबन्ध  के  अनुसार  उन  लेखों  की  भी
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 परीक्षा  की  जाया  करेगी  ।  लेखे  ौर  उस  पर  साथ  ही  व्यापारिक  फर्मों  के  रूप  में

 नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  कार्य  करें  ।  मं  इस  में  कोई  असंगति

 सरकार  द्वारा  संसद्‌  के  दोनों  सदनों  के  सामने  नहीं  देखता  ।  जैसा  कि  में  एक  अन्य  अवसर

 प्रस्तुत  की  जायेगी  ।  पर  कह  चुका  हूं  जनोपयोगी  सेवा  इस  प्रकार

 विधेयक  में  एक  वायु  यातायात  परिषद्
 से  चलाई  सकती  है  जिस  से  वह

 के  बनाने  का  भी  प्रावधान  किया  गया है
 जिस  से  दाताश्रों पर  भार न  बने  ।  वह  अपना

 खरच  स्वयं  निकाले  |
 दोनों  निगमों  के  सामान्य  कार्यक्षेत्रों

 में
 समन्वय

 feat  जा  सके  तथा  यदि  दोनों  के  बीच  कोई  में  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि

 मतभेद  हो  तो  वह  भी  दूर  जा  सके  |
 वाय  कम्पनियों  ने  अच्छा  काम  किया  है  ।

 थ परिष लि क  एक  सलाह  देने  वाली  संस्था  होगी  यदि  केवल  संचालन  की  दृष्टि  से  देखा  जाये  तो

 तथा  सरकार  द्वारा  निर्दिष्ट  किये  गये  ऐसे  उन  का  रेकाडे  बरच्छा  रहा  है  ।  हमारी  कु

 मामलों  पर  विचार  करेगी  जैसे  किराया  तथा
 वायु  कम्पनियों  ने  जो  कार्य  किया  है  उस  पर

 भाडा  डाक  ले  जानेका  सेवायों  कोई  भी  देश  वें  कर  सकता  वायु  यातायात

 की  पर्याप्तता  कार्य पटुता  arte  ।  जांच  कमेटी  ने  इसे  स्वीकार  किया  है  ।  साथ

 प्रत्येक  निगम  के  लिये  एक  सलाहकार  ही  उस  ने  आधिक  पहलू  की  कमजोरियों  की

 कमेटी  नियुक्त  किये  जाने  की  थी  व्यवस्था  ait
 भी

 ध्यान  आकर्षित  किया  था
 ।  पिछले

 की  गई  है  जिस  से  इन  aaa  का  लाभ  उठाने  दोषों
 से  सुधार  के  कोई  चिन्ह  नहीं

 am  व्यक्तियों  को  भी  प्रतिनिधित्व  मिल  सके  लाई  पड़  रहे  हे  ।  वायु  यातायात

 तथा  a  यात्रियों  के  लिये  सुविधाएं  देने  तथा  उद्योग  को  न  केवल  उचित  अ्राधिक  आघार

 उन  में  सुधार  करने  के  सुझाव  दे  प  |  पर  अपने  वर्तमान  पैमाने  पर  वायु  सेवाएं

 विधेयक  में  एक  महत्वपूर्ण  व्यवस्था  यह
 चलानी  पड़ती  हूँ  बल्कि  भावी  विकास  की

 भी  की  गई  है  कि  प्रत्येक  निगम  में  श्रम  सम्पर्क  योजना  बना  कर  उन्हें  कार्यान्वित  भी  करना

 कमेटी  होगी  जिस  में  बराबर  बराबर  संख्या  होता  है  यह  स्पष्ट  है  कि  इन  दोनों  पहलों

 में  निगम  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  की  दुष्टि  से  वायु  यातायात  जैसा  कि

 वहू  इस  समय  संगठित  भ्र्च्छे  परिणाम  न होंगे  ।  कमेटी  का  मुख्य  कार्य  ग्रहण  सम्बन्ध

 बनाये  रखना  होगा  तथा  यह  भी  कि  दिखला  सकेगा  |  सरकार  ने  अपनें  प्रस्तावों

 चोरियों  को  इस  वात  का  अवसर  मिले  कि  वे  को  इस  विधेयक  के  रूप  में  सदन  के  सामने

 न  केवल  श्रम  सम्बन्धी  मामलों  के  बारे  में  प्रस्तुत  किया है  ।  मेरा  पक्का  विश्वास  है  कि

 अपनी  राय  दे  सकें  बल्कि  अन्य  मामलों  में  हमारे  उद्देश्य  पूरे  हो  जायेंगे--इस  समय

 भी  जैसे  मितव्ययता  शादी  ।  तो  उद्योग  झपने  पैरों  पर  खड़ा  हो  जायेगा  तथा

 बाद  में  उस  का  fasta  तथा  प्रसाद
 जब  निगम  बन  जायेंगे  तथा  वर्तमान

 भी  हो  सकेगा  ।
 वायु  कम्पनियों  के  उपक्रम  ले  लिये  जायेंगे  तो

 निर्धारित  वायु  यातायात  सेवाओं  के  संचालन  ऐसे  समस्त  मामलों  में  पुत्र  सफलता  इस

 करने  का  एकाधिपत्य  उन्हें  प्राप्त  हो  जायेगा  |  बात  पर  निसार  करती  है  कि  समस्त  सम्बद्ध

 किसी  भी  अन्य  संस्था  या  व्यक्ति  के  व्यक्ति  कितना  हार्दिक  सहयोग  देते  हें  तथा
 लिये  निर्धारित  वायु  यातायात  में  भाग  लेना  व्यक्तिगत  हितों  को  राष्ट्रीय  प्रगति  के  लिये
 विधि  संगत  न  होगा  ।  हमारा  विचार  यह  है  कि  कहां  तक  छोड़ने  के  लिये  तैयार  g—faaiqax
 दोनों  निगम  जनोपयोगी  सेवा  तथा  समस्त  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  का  सहयोग  ।
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 तर्तेमान  वाय  कम्पनियों  में  प्रतिभाशाली  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 व्यक्ति  जो  भ्र पने  टेक्निकल  कार्य  के  सम्बन्ध  माननीय  संचरण  मंत्री  ने  च्च्  भाषण  में

 म  अन्य  किसी  भी  देश  के  उसी  प्रकार  का  हवाई  कम्पनियों  के  मालिकों  की  बहुत  प्रशंसा

 काम  करने  वालों  से  सहज  ही  में  मुकाबला  कर  की  है  |  इतना  ही  नहीं  उन्हों  ने  इन  कम्पनियों

 सकते  हैं  ।  यह  हमारे  हवाई  जहाज़  के  ferret  are  की  भी  सराहना  की  है  ।

 इंजीनियरों  तथा  समस्त  अन्य  परन्तु  खेद  का  विषय  है  कि  वे  साधारण

 टेक्निकल  कर्मचारियों  पर  समान  रूप  से  लागू  चारियों  को  भूल  गये  ।  कम्पनियों  के

 होती  है  चाहे  वे  वायु  में  शौर  चाहे  जमीन  संचालन  में  इन  कर्मचारियों  का  भी  महत्त्पूर्ण

 पर  कार्य  करते  हों  ।  में  एक  से  aly  बार
 योग  रहा  है  ।

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  मिल  चुका  हूँ  निगम  विधेयक  को  पढ़ने  से  ऐसा
 तथा  उन  के  साथ  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में

 लगता है  मानो  यह  एक  धोखा  मात्र  है  ।  एक
 काफ़ी  खुल  कर  बातचीत भी  कर  चुका  हूं  ।  ओर  तो  यह  दावा  किया  जा  रहा  है  कि  इन

 उन्हों  ने  उत्साह  के  साथ  इस  प्रस्ताव  का  स्वागत  कम्पनियों का  शत  प्रति  राष्ट्रीयकरण

 क्रिया है  ।  वास्तव  उन  के  उत्साह तथा  होने  जा  रहा  है  कौर  दूसरी  कौर  इस  बात

 देशभक्ति  को  देखकर  मुझे  वायु  यातायात
 का  कहीं  संकेत तक  नहीं  मिलता कि  यह

 उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  में  शीघ्रता  करने  के  सरकार  के  नियन्त्रण  में  रहेंगी  ।

 लिये  प्रोत्साहन  मिला  है  ।  हमारे  पहले  तो  हमें  कोई  निगम  स्थापित  करने

 हमारे  इंजी  हमारे  संचरण  अधिकारियों
 ही  झ्रावश्यकता  नहीं  प्रतीत  कौर  फिर

 तथा  ट्रैफिक  वाले  प्रशासन  के  झ्र धि कारियों
 एक  नहीं  दो-दो  निगम  स्थापित  किये  जा  रहे

 तथा  कमंचारियों  ने  मुझे  उन  व्यक्तियों  के
 ह्  यह  भी  बात  aa  छिपी  नहीं  है  कि  श्री

 रूप में  प्रभावित  किया है  जिन में  कत्तव्य की  बिड़ला  wie  श्री  टाटा  के  इन  दोनों  निगमों

 भावना  निहित  जिन  में  सेवा  कौर  देशभक्ति
 के  भ्रध्यक्ष बनने  की  खबर  जोरों  पर  है  ।  मेरे

 की  वह  भावना है  जो  हमारा  देश  विकास  की  कहने का  afar  यह  है  कि  यह  वास्तव  में

 वर्तमान  अवस्था पर  प्रत्येक  नागरिक  से
 राष्ट्रीयकरण  नहीं  है  ।  कितनी  अ्रजीब  सी

 मांग  करता  है  ।  इस  उपक्रम को  सफल  बनाने  बात  है  कि  यद्यपि  सारा  धन  सरकारी  कोष

 तथा  कार्यकर्ता  ae  आधिक  दृष्टि  से  सुधार  में  से  जायेगा  तथापि  उस  का  हिसाब  सदन

 करने  में  उन्हों  ने  मुझे  अपना  सच्चा  सहयोग  के  समक्ष रख  मात्र  दिया  जायेगा ।  हम  यह

 देने का  विश्वास  दिलाया  है  |  में  इस  सहयोग  जानना चाहते  हें  कि  इस  पर  इस  संसद्‌ का

 कराकर  करता  हूं  ।  इस  में  मुझे  सन्देह  नहीं  मत  भी  जायेगा  या  नहीं  |

 है  कि  ऐसा  सहयोग  पुरी  पूरी  तरह  से  दिया

 जायेगा  ।  मुझे  इस  बात  में  भी  सन्देह नहीं  है  कि
 यह  सच  है  कि  जिन  मदों  पर  सर्वाधिक

 व्यय  होता  है  उन  में  एक  है  ।  श्री
 भारत  में  वाणिज्यिक  वायु  यातायात  सुनहरे

 दिनों  की  प्राया  कर  सकता  है  ।  बुरागोहिन ने  तो  निश्चित रूप  से  यह  कहा  था

 कि  पेट्रौल  की  कीमत  कम  हो  कर  आस्ट्रेलिया

 के  स्तर  पर  श्री  गई  है--उन्हो ंने  कीमत इन  शब्दों  के  साथ  में  अपने  प्रस्ताव  को

 स्वीकार  करने  की  सिफ़ारिश  करता  हूं  ।
 १  रुपया  ५  खाने  €  पाई  बतलाई  थी  ।  परन्तु

 बर्मा  दौर  से  पूछताछ  करने  पर  पता  लगा
 कि

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  द्  ।  यह २  रुपय  १  जाना ३  पाई  थी  |  जब  हम  इन
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 कम्पनियों  को  इतनी  सुविधाएं  प्रदान  कर  रहे  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  अरब  तीन  वर्ष

 हैंतो  इन  के  बदले में  कम  से  कम  हमें  पेट्रौल  में उस  ने  ६६  लाख  रुपये  तो  अवक्षयण  व्यय

 कम  मूल्य पर  तो  मिलना  ही  चाहिये  ।  पेट्रौल  ही  दिखलाया  है  ।''

 के  मद  पर  सरकार  लाखों  की  हानि  उठा  माननीय  मंत्री  ने  इस  प्रकार  की  कम्पनी

 रही  मेरा  कहना  यह  है  कि  आखिर  श्राप
 की  प्रशंसा  की  है  |  वास्तव  में  स्थिति  यह  है

 कि

 निगम  क्यों  रहे
 zr  ?  आप

 सच्चे  wat  में  राष्ट्रीयकरण  क्यों  नहीं  कर
 एक  शोर  कर्मचारियों  द्वारा  रुपया  दिया

 गया  है  कौर  दूसरी  कौर  वह  रुपया  सरकार

 रहे  वास्तव  में  ये  कम्पनियां  कम  चोरियों
 को  नहीं  मिला  है  ।  भाई  एन०  Yo  के

 को  नुकसान  पहुंचा  कर  चल  रही  हैं  ।

 इण्डिया  तथा  सर्विसेज  ain  इण्डियाਂ
 बैरक  इस  का  उदाहरण  हैं  ।  कर्मचारियों  ने

 उन  के  किराये के  रूप  में  ८  3,000  रुपये  दिये
 में  छंटनी  की  गई  है  ।  wie  फिर  भी  वे  यह

 कह  रही  हैं  कि  उन्हें  कोई  लाभ  नहीं  बल्कि
 परन्तु  सरकार  को  एक  पाई  भी  नहीं  मिली

 है  ।  इस  के  अलावा  आ ई०  एन०  Yo  के

 नुकसान  हो  रहा  है  ।
 कर्मचारियों  की  भविष्य  निधि  की  भी  बहुत  सी

 अब  में  इन  कम्पनियों  के  ga  इतिहास
 राशि  व्ययगत हो  गई  है  ।  इन  कम्पनियों को

 प्रतिकर  देने
 के

 पहले  इन  सब  बातों
 की

 जांच
 के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहती  हूं

 ।
 वैसे

 तो

 माननीय  मंत्री ने  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ
 कर  ली  जानी  चाहिय े।

 कहा  परन्तु  मैं  उन  के  पूर्वा धि कारी द्वारा  अब  में  दो  निगम  बनाये  जाने  का  प्रशन
 ३०  नवम्बर  १९४९  को  कही  गई  कुछ  बातों  लूंगी ।  अरन्य  देशों में

 भ्रन्तदेशीय
 तथा

 की  ar  निर्देश  करूंगी  ।  ये  बातें उन्हों ने
 राष्ट्रीय  सेवाओं  के  लिये  wert  wert  निवास

 संसद्‌ में  arg  डाक  सेवाਂ  के  चालू  होनें
 नहीं  हैं  yarn  लोगों को  सर्वाधिक  फायदा

 पर  कही थीं  ।  उन्हों ने  कहा  :
 पता  चला  केवल  तभी  पहुंच  सकता  है  जब  कि

 दोनों

 है  कि  यह  उपक्रम  कोई  २  लाख  रुपये  की  पूंजी  निकाय  मिला  कर  एक  कर  दिये  दो  निगम

 से  चालू  किया  गया  था  0]  उन्हों  ने  चल  कर  बनायें  जाने  के  प्रश्न  से  कमेंचारी भी  अलग

 कहा :  में  जब  उस  ने  पब्लिक  लिमिटेड  हो  जायेंगें
 ।  हम

 जानते  हैं

 कम्पनी  बनने
 का  इरादा  किया तो  पहली  बार  कि  अन्तर्राष्ट्रीय लाइनों  वित्तापोषित

 अपना  हिसाब  दिया  ।  उस  समय  उस  की  पूंजी  करने  से  अ्रन्तर्देशीय  लाइनों  प्रत्येक

 दस  लाख  रुपये  दिखलाई  गई  थी  तो  इस  की  अवस्था पर  कठिनाई  यदि  ag  इन

 पूंजी  दो  लाख  से  बढ़  कर  दस  लाख  रुपये हो  सब  कठिनाइयों  से  रहना  चाहते  हें  तो

 |  सन्‌  १९४४  श्र  gevyR sa में  उसे  १२  लाख
 दो  निगम  न  बनाइय े॥

 रुपये
 का

 फायदा  ञद्  ।  फिर  आगे चल  कर

 उन्हों ने  कहा :
 में

 इस
 कम्पनी

 ने
 हम  इन  बड़े  बड़े  व्यापारियों के  भझ्रध्यक्ष

 इण्डिया  लिमिटेडਂ  का  रूप ले  लिया ।  बनाये  जाने  के  इसलिये  विरुद्ध हें  क्योंकि

 उस  समय  उसने  १३  लाख  रुपये  आस्तियों  जिन  के  पास  सहायक  शरन  ्

 के  कौर  २०  लाख  रुपये  ख्याति के  लिये  ।”  रही  इस  का  अनुचित  लाभ

 उन्हों  ने  कहा  :  सदस्यगण  को  उठायेंगे तथा  सब  सूत्रों  से  लाभ  उन  की  जेब

 उस  का  अवक्षयण व्यय  देख  कर  अचम्भा  मे ंही  जायेगा

 होगा  ।  उस  के  पास  १४५  भर  जनरल  मैनेजरों  कौर  निगमों  के

 ६  बाइकिंग  हूं  ।
 उन

 सब
 का  कुले  मूल्य  भी  ६६  भ्रध्यक्षों  के  बीच  यह  भ्रातृ  रखा  गया  है
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 रेणु

 जब  कि  जनरल  मैनेजरों  को  कोई  प्रत्य  पद  भी  जाये  तो  भी  ब्याज  की  दर  कम  से  कम

 रखी  जानी  चाहियें  । धारण  करने  की  अनुसार  नहीं  ये  अ्रध्यक्ष

 अन्य  पद  भी  धारण कर  सकेंगे  ।  परन्तु  ऐसा  एक  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  जब  तक

 नहों  होना  चाहिये ।  उन  के  ऊपर भी  वही
 निगम  में  कर्मचारियों  का  कोई  प्रतिनिधि

 उपबन्ध  लागू  होने  चाहियें  जो  जनरल  मैनेजरों  नहीं  होगा  तब  तक  यह  उद्योग  एक  राष्ट्रीयकृत

 पर  लागू होते  हैं  ।
 लोकोपयोगी  सेवा  के  रूप  में  सफलतापूर्वक

 संचालित  नहीं  हो  सकेगी  ।

 इन  सब  खंडों  में  से  प्रतिकर  सम्बन्धी  वायु  परिवहन  परिषद्‌  में  श्राप  ने

 खंड  सब  से  अधिक  खतरनाक  खंड  है  ।  इन  श्रमिक  सम्बन्धी  विषयों  में  भझ्रनुभव-प्राप्त

 कम्पनियों को  प्रतिकर  देते  समय  हमें इस  रखे  जाने  का  उपबन्ध  किया  है  ।

 बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये कि  इन  में  से  इसका  तो  यह  we  हुआ  कि  यह  प्रतिनिधि

 अधिकांश  कम्पनियां  घाटे  में  चल  रही  हैं  ।  भी  उन  विशेषज्ञों  में  से  ही  कोई  होगा  जिन  के

 जहां  तक  वायुयानों  से  सम्बन्धित  सामान  वारे  में  हम  सरकार  सेवहुत  कुछ  सुनते  राय

 आदि  का  sea  है
 ,  विधेयक  में  यह  उपबन्धित  इस  से  संगठित  श्रमिकों  को  प्रतिनिधित्व  नहीं

 ह ैकि  उत  की  लागत  मूल्य  का  ८०  प्रतिशत  मिलेगा  |  क्या  यही  राष्ट्रीयकरण  या

 भाग
 लिया  जायेगा

 |  परन्तु यह  बहुत  अधिक  लीकीकरण है  ?

 इस  सब  सामान  की  कुल  कीमत कोई  इस  के  बाद  में  सेवा  की  सुरक्षा  सम्बन्धी

 १.३१  करोड़  रुपये  दिखलाई  गई  है  ।  यदि
 प्रश्न को लेती हूं को  लेती  हूं

 ।  यह  तो
 ठीक  है  कि

 माननीय

 हम  ८०  प्रतिशत
 की  दर  से

 प्रतिकर
 की

 राशि  मंत्री  ने  कई  बार  यह  यकीन  दिलाया  है  कि

 फैलाव  तो  यह  करीब  १  करोड़  रुपये  आयेगी  |
 कोई  छटनी  इरादी  नहों  की  परन्तु

 तो  इस  बेकार  सामान  के  लिये  १  करोड़  रुपया  फिर  कमेंचारियों  को  सेवा  सम्बन्धी

 दिया  जाना  विल्कुल  गलत है  ।  हमे  यह  खबर
 सुरक्षा  की  भावना  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मिली  है  कि  बहुत  से  मामलों  में  बही-खातों  हम  ने  विज्ञाखापटनम्‌  में  जो  कुछ  वह

 को  बदला  जा  रहा  ह  |  में  माननीय  सुना है  ।  हमें डर  है  कि  कहीं ऐसा  ही  इ
 मंत्री  से  निवेदन  करूंगी  कि  वह  इस  सम्बन्ध

 निगमों में  भी  न  हो  ।
 में  सावधानी  से  काम  लें  ।  प्रतिकर  देने  का

 एक  कौर  महत्वपूर्ण बात  के  सम्बन्ध  में
 सारा  प्रशन  ऐसा  है  कि  इस  के  प्रत्येक  पहल  में  माननीय  मंत्री  से  स्पष्टीकरण  चाहती  हूं
 की  सूक्ष्म  रूप  से  जांच  झ्रावश्यक  है  |  जहां

 उन  करारों  तथा  प्रधिकरण  पंचाट ों  का  क्या

 हमारा  सम्बन्ध  हम  तो  यह  समझते
 जिन्हें  इस  समय  श्रुति  दिया

 हैं  कि  इन  कम्पनियों  द्वारा  किसी  भी  प्रकार

 जा  रहा है  ?  पहले  ऐसा  garg  जब  कभी
 का  प्रतिकार  मांगे  जाने  में  कई  औचित्य

 सरकार  ने  किसी  कम्पनी  को  अपने  हाथ  में

 है
 ।

 लिया  यह  कह  दिया  कि  पहले  जो  कुछ

 हुमा  उस  के  लिये  ag  जिम्मेदार नहीं  है  ।

 जो  भुगतान बाद  में  किया
 जायेगा

 उस  के

 a),  प्रतिशत  ब्याज  देने  की  व्यवस्था  मुझे  एक  सुझाव  यह  देना  है  कि  इस

 गई  है  |  हम  तो  यह  समझते  हैं  कि  यह  कोई  विधेयक  में  एक  खंड  यह  सम्मिलित  कर  लिया

 ऋण  तो  है  इसलिये  किसी  भी  ब्याज  की  जाये  कि  जो  कर्मचारी  १  १९५२  से  या

 रं ऋण  समझा जरूरत  नहीं  परन्तु य  उस
 के  पहले  नौकरी  में  हैं  उन्हें  ले  लिया
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 जायेगा  |  ऐसा  इसलिये  जरूरी  है  क्योंकि
 होगा fe  आधुनिक  विश्व  में  जिस  देश  के

 इन  कर्मचारियों  के  सहयोग  के  बिना  इस  पास  एक  दृढ़  वायु-बल  तथा  यातायात  व्यवस्था

 उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  का  पूरा-पूरा  लाभ
 है  वह  प्रांत  रिक  अथवा  बाह्य  कारणों  से  उत्पन्न

 उठाया  जाना  सम्भव  नहीं  है  ।  किसी  भी  संकट  का  सामना  कर  सकता  है  ।

 हमें  आशा  है  कि  यह  विधान  उद्देश्यों  तथा
 गत  कुछ  वर्षों  में  हमारे  नागरिक  उदयन

 कारणों के  विवरण  में  किये  गये  सब  बड़े  बड़े

 वायदों  को  काय  रूप  में  परिणत  करेगा  तथा  ने  काफ़ी  प्रगति  की  है
 ।

 सब  से  पहले  में  एक
 शब्द  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  के  विषय  में

 जन  साधारण के  लिये  लाभकारी सिद्ध  होगा
 कहना  चाहूंगा  ।  वायु  यातायात  में  इस  कम्पनी

 हमें  आशा  है  कि  किराये की  दरें  भी  कम  का  अंतर्राष्ट्रीय जगत  में  काफ़ी  नाम  है
 की  जायेंगी  क्योंकि  किराये  की  दरें  जितनी

 इस  ने  हमारे  देश  के  लिए  काफी  प्रतिष्ठा

 कम  होंगी  उतना  ही  अधिक  विमान  wait
 पैदा की  यूरोप  तथा  wer  देशो  में  अनेक

 का  उपयोग  किया  जा  सकेगा  |
 गैर-भारतीय  की  किसी  अन्य  कम्पनी

 meat  में  में  इतना  कहूंगी  कि  हमें  कोई  अपेक्षा  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  से

 ऐसा  पग  नहीं  उठाना  चाहिये जिस  से  कोई  यह  सफर  करना  अधिक  पसन्द  करते  हैं  ।

 कह  सके  कि  यह  सरकार  तो  टाटा  कौर  बिड़ला  जब  हम  वायु  यातायात  को  राष्ट्रीयकृत
 ५० की  सरकार  है  तौर  गरीबों  के  खून  से  सींची

 करने जा  रहे  हैँ  तो  इस  बारे में  दो  मत  नहीं
 कमाई से  उन  की  सहायता  करती  है  ।

 हो  सकते कि  इस  का  प्रयोजन वाय  सेवा  में

 श्री  जगजीवन  :  यदि  arm  इस  सुधार  करना  है  ।  राष्ट्रीयकरण के
 पक्ष  अरसे

 wet  को  नीलेंथ  दृष्टि  से  देखें  तो  सब  स्पष्ट  विपक्ष  दोनों  में  बहुत  बातें  कही  जा

 हो  जायेगा  |  सकती  हैं  ।  इस  के  पक्ष  में  जो  बातें  माननीय
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 मंत्री  जी  उन  पर  प्रकाश डाल  चूके  हैं  ।

 किन्तु  सावधानी के  बतौर  में  एक  बात  कहना
 पूर्व )  आधुनिक  विश्व  के  अनेक  देशों  के

 राष्ट्रीय  जीवन  में  वायु  यातायात  बड़ा  प्रमुख
 चाहूंगा कि  इन  कॉरपोरेशनों के  सदस्यों  तथा

 सभापतियों के  चुनाव  के  बारे में  हमें  अत्यन्त

 भाग  प्रदा  करता है  |  प्रति  व्यक्ति  तो  वायु  सावधानी  से  काम  लेना  होगा  ।  वायु  यातायात

 यातायात  को  देश  विद्वेष  की  सभ्यता  के  विकास
 का  प्रचालन  बड़ा  टेक्निकल  काम  है  ।  जो  लोग

 का  प्रतीक  मानते  हे  ।
 wa  तक  वहां  काम  करते  रहे  हैं  उन  का

 जब
 हम  वायु  यातायात  के  अच्छा  रिका  है  ।  जब  सरकार  उन  कम्पनियों

 पश्चात  पहलू  पर  विचार  कर  रहे  उस  समय  को  लेने  जा  रही  है  किन्तु  यह  सम्भव  है  कि

 मेरे  मस्तिष्क
 में  यह  विचार सब  से  पहले  ऐसा  करने  में  हम  उन  लोगों  में  से  कुछ  को  न

 आया  हमारी  प्रतिरक्षा  के  लिए  इस  की  लें  जो  वहां  कार्य  करते  रहे  यह  बात  ठीक

 महत्ता  बहुत  alae है  ।  इस  सम्बन्ध में  हम
 नहीं  होगी  शर  कॉरपोरेदानों  को  इस  बारे  में

 देव के  काश्मीर के  झा साम  सावधानी  बरतनी  चाहिए  ।

 के  भूकम्प  तथा  कितने  ही  अन्य  अवसरों को  दूसरी  बात  उन  मशीनों  की  दशा  के

 याद  कर  सकते  हें  ।  हम  देख  चुके  हें  कि  इन  सम्बन्ध  में  है  हम  इन  कम्पनियों

 मौकों  पर  हमारा  नागरिक  उड्ड्यन  कितना
 से  ले  रहे  हैं  we  मशीनें  पुरानी

 काम  प्राह  शर  उस  ने  देश  की  कितनी  पड़  चुकी  हें  ।  डकोटा  मशीनें  पुरानी
 सेवा  की  ।  यह  कहता  अतिशयोक्ति  नहीं  पड़  चुकी है

 |  अरन्य देशों  में  डकोटा का  स्थान
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 प्रकार  के  हवाई  जहाजों  ने  ले  लिया  है  ।  के  लिए  विश्व  भर  से  हम  ने  डर  आमंत्रित

 ae  एक  महत्वपूर्ण विचारणीय  चीज़  है  ।  इस  किए  थे  ate  सर्वोत्तम  टेंडर  को  हम  ने  स्वीकार

 सम्बन्ध में  में  कमांडोज़  के  विषय
 कर  लिया  ।  उन  की  बिक्री  तो  हो  चुकी  है  ।

 में  कुछ  दाऊद  निवेदन करना  चाहता  हूं  ।  लगभग  अब
 केवल  उन्हें  उठाने भर  का  प्रशन है  ।  उस

 ७०
 करटिस  कमांडोज  बेकार  पड़े  हुए  हैं

 ।  संविदा  को  जो  हो  चुका  क्या  तोड़ा  जा

 उन  के  लिए  टेंडर  प्रामंत्रित  किए  गए  थे  |  सकता है  ?

 अ्रमेरिका  से  उन के  खरीदार  |  यह  बड़ी  डा०  एस०  एन०  सिन्हा  :  यदि  हम  कुछ
 गलत  चीज  प्रतीत  होती  है  कि  अमरीकी  जो

 लाख  रुपयों  की  पर्वाह  न  करें  तो  उस  संविदा

 स्वयं  इन  जहाज़ों  का  निर्माण  करते  हैं  प्रक्रिया
 को  हम  तोड़  सकते  हैं  ।

 से  इन  जहाज़ों  को  खरीदने  के  लिए  mid  ?

 श्री  जगजीवन  राम :  जानकारी  प्राप्त
 इस  का  क्या  कारण  है  ?  यही  कि  हम  उन  की

 लागत  के  care  प्रतिशत  पर  उन्हें बेच  रहे
 करने  पर  मुझ  पता  लगा  कि  संविदा  को  अंतिम

 यदि  उन की  थोड़ी  मरम्मत  कर  ली  जाए
 रूप  दिया  जा  चुका  है  कौर  सामान  का  कुछ

 भाग  उठा  भी  लिया  गया  है  |
 तो  उन्हें  प्रयुक्त  किया  जा  सकता  है  |

 सन्‌  RRuc  में  जांच  की  गई  थी  जिस  पर  हमारे
 डा०  एस०  एन०  सिन्हा  :  इस  मास  की

 ५०००  डालर  व्यय  हुए  थे  ।  उसकी  पंद्रह  तारीख  तक  की  सुचना  तो  मुझे  यह  है  कि

 रिपोर्ट  में  कहा  गया  था  इन  ७०  किस  ढाई  करोड़  रुपये  के  उस  सामान  में  से  एक

 कमांडोज  में  से  GX  को  आवश्यक  मरम्मत  पेच  भी  wal  नहीं  उठाया  गया  है  ।

 के  परिचित  प्रयोग  कियां  जा  सकता  है  |  इन  श्री  जगजीवन  राम :  मुझे  माननीय

 जहाजों  का  मूल्य  लगभग  ७
 करोड़  रुपए  होगा  सदस्य से  अधिक  सुचना  है  ।

 प्रस्तावित निगमों  की  ४  करोड़  so
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यਂ

 लाख  की  सम्पत्ति  का  Qt /3 /  गुना  ।  यदि  इन  तथा  मंत्री  को  इस  प्रकार  परस्पर  विवाद

 में  से  बहुत से  जहाजों  की  मरम्मत  कराई
 नहीं  करना  चाहिए  ।  कोई  भी  माननीय  सदस्य

 जाए  तो  प्रति  जहान  मरम्मत  की  लागत
 सुझाव  दे  सकता  है  ।  संविदा  हो  जाने  पर  भी

 लगभग  %,X4,000  रु०  आएगी  |  देश  के  हित  में  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 एयरक्राफ्टਂ इस  मरम्मत  के  काय  को  इसलिए  मानना  सदस्य  के  सुझाव  में  कोई

 हाथ  में  ले  छेने  को  तैयार है  |  प्रत्येक  जहाज़  का  अनुचित  बात  नहीं है  |

 आधुनिकीकरण  करने  के  पश्चात  उस  की

 लागत  श्राप  को  लगभग  2,2¥,000  रुपये
 डा०  एस०  एन०  सिन्हा  :

 wat
 म

 में

 पड़ेगी प्रौर  उस  के  बाद  नाप  के  पास  १०  लाख
 माननोय  मंत्री  जी  से  यही  प्रार्थना  करूंगा  किਂ

 सरकार  इस  बात  का  पुरा  प्रयत्न  करे  कि  इन
 की  लागत  का  जहाज़  तेयार  होगा  ।  यदि

 आप  उन्हें  श्रंतर्राष्ट्रीय  बाज़ार  में  बेचना  चाहते
 का  सर्वोत्तम  प्रयोग  हो  ।  यदि  हम  देश  में

 मौजूद  समस्त  सम्भावनाओं  का  पूरा  लाभ
 eat  उन  की  मरम्मत  यहां  क्यों नहीं  कराते  ?

 का  अच्छा  मूल्य  उठेगा  प्रौर  हमारे
 उठाएं  तो  हम  इन  कांरपोरेदयनों  को  सफल

 बना  सकते  S  |  वायु  यातायात  का  प्रशन  अत्यन्त इंजीनियरों  को  अच्छा  पारिवारिक .  .  .  ,

 महत्वपूर्ण है  जिस से  हमारे  देश का  नका

 गह-व्यवस्था  तथा  रसद  उपमंत्री  ही  बदल  जाएगा  श्र  देश  का  भविष्य  उज्ज्वल

 :  इन  किस  कमांडोज़  होगा 1
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 [ steer  अम्मू  स्वामीनाथन  अध्यक्ष-पद  कुशलतापूर्वक  काय॑  करने  वाले  उपक्रमों
 में

 हस्तक्षेप न  करे

 श्री  आर०  के०  चौधरी  :  मुझे  ११  स०  पु०
 परिचारिकाओं  के  भविष्य  की  चिनता

 कम  से  कम  एयरवेज  इंडिया  के  बारे  में
 क्योंकिਂ  उन  के  स्थान  पर  पुरुष  रखे  जाने  लगे

 इंडियन  नेशनल  एयरवेज़  में  एक  भी  स्त्री  यह  कहा  जा  सकता  है
 कि  वह  बड़ी

 पूर्वक  श्र  सुरक्षात्मक  रूप  में  चल  रही  थी
 परिचारिका  नहीं  है  कौर  भारत  एयरवेज  में

 शर  दो  साल  बाद  ही  उसने  अच्छा  लाभांश
 जहां  पहले  स्त्रियां  ही  स्त्रियां  थीं  अब  पुरुष

 दिया था  ।  साथ  ही  सरकार  ने  उस  के  प्रबन्धक
 रखे  जाने  जगह  तो  क्या  सरकार  स्त्रियों  को

 संचालक  को  sat  एयरवेज  में  नियुक्त
 रखना  चाहतों  है  या  उनके  स्थान  पर  पुरुषों

 करना  चाहा  था  |  सरकार  पहले  त्रिपुर
 को  ही  रखना  चाहता है  ?  वेसे  तो  सारे  ही

 कम्पनियों  को  ग्रहण  कर  के  उन  को  चलाती  ।
 वर्तमान  कंचा  रियों  का  भविष्य  संदिग्ध

 tar  उपबन्ध  तो  इस  विधेयक  में  भी  रखा
 क्योंकि  केवल  १९५२  से  पहले  रखे  गए

 जा  सकता है  कि  इस  प्रकार  की  कंपनियों  को
 व्यक्तियों  के  ही  बनाए  रखने  का  विचार है

 |
 कुछ  दिनों  तकਂ  स्वतन्त्र  रूप  में  विकसित  होन

 में  ग्रन-प्रनूसूचित  वायचर्यायों  का  भी  देने  के  बाद  पीछे  ग्रहण  किया  जाए  ।

 भविष्य  जानना  चाहता  हं  क्योंकि  रेल  तथा
 पर  यदि  सरकार  दूसरी  कंपनियों  के  संचालनਂ

 यातायात  की  गड़बड़ी  के  कारण  का  घाटा  इन  से  पूरा  करना  चाहती  तो

 झा साम  को  धोतियाँ  ate  चाय  शादी  विमानਂ
 यह  नैतिक  दृष्टिकोण  से  उचित  नहीं

 द्वारा  जाते-श्रोता  क्या  सरकार  इन  भाड़े

 की  सेवाओं  म  विघ्न  तो  न  डालेगो  ?  एक  समय  बंगाल  से  श्रीराम  जाने  वाली

 रेल  गाड़ियों  के  पाकिस्तान  में  से  होकर  जाने

 यह  ठीक है  कि  व्यापारिक  कंपनियों  आदि
 के  कारण  रानी घार  स्टेशन  पर  डाक  का  पर

 का  अधिग्रहण  करते  समय  सरकार  को  ७५ अनक
 लग  गया  तब  इसी  कंपनी  ने  घाटा  उठा  कर

 कठिनाइयां  होती हैं  |  प्रभी  श्रीराम  में
 भी  सरकार  की  कौर  जनता  की  सहायता  की

 यातायात  का  राष्ट्रीयकरण  कौर  गौहाटी  कौर  वह  उदाहरण  पीछे  सारे  देश  के  लिए
 से  शिलांग  तक  का  किराया  1)  से  बड़ा  कर

 अपनाया  गया  था  |  उस  समय  उपयुक्त  हवाई
 ३]  कर  दिया  कौर  वापसी  टिकट  भी  बन्द

 अड्डे  न  होने  के कारण  टायर  कीचड़  में  धंस  कर
 दिए  गए  ।  यह  लोगों  को  बहुत  बुरा  लगा  |

 बरबाद  हो  जाते  थे  ।  क्या  उस  कम्पनी  को
 जनता  किराए  बढ़ाने  वाला  कौर  सुविधाए  अब  यही  पुरस्कार  दिया  जा  रहा  है  ?
 कम  करने  वाला  राष्ट्रीयकरण  कभी  पसन्द

 न  करेगी  ।  देश  सरकार  से  झ्राइवासन  चाहता  ast  असाम  को  तीन  नियमित

 है  कि  किराए  न  बढ़ेंगे  और  सुविधाएं  बढ़ाई  चर्याएं  जाती  हें  ।  मेरी  तो  भविष्यवाणी  है  fer

 |  उन  की  संख्या  कम  हो  किराए  बढ़ेंगे

 झर  कोई  विशेष  सुविधा  प्रदान  न  की  जाएगी  |

 इस  सदन  में  ये  शिकायतें  सुनी  गई  थीं

 कि  वर्तमान  विमान  युद्ध  के  उत्तजित  माल  को  फिर  क्षतिपूर्ति  का  थोड़ा  war  नकद

 जोड़  कर  बनाए  गए  हें  और  उड़ान  के  उपयुक्त  कौर
 दोष

 बंधपत्रों
 के  रूप  में  दिया  जा  रहा  है  ।

 नहीं  हैं  राज  सरकार  प्रश्न  क्यों  नहीं  विमानों  के  मूल्य  भी  पुस्त-मूल्य  माने

 उठाती  ?  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  वर्तमान  बाजार  भाव  नहीं  ।
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 श्री  जगजीवन  राम  भारत  में  कोई  जैसा  एक  माननीय  सदस्य  ने  सरकार

 बाजार  भाव  नहीं  है  ।  विस्थापित  होन  वाले  कुछ  पूंजीपतियों  की

 श्री  आर०  क 0०  चौधरी :  अच्छा  तो
 सहायता  करना  चाहती है  ।  अन्यथा

 बचत  कौर  क्षमता  की  afte  से
 झाप  उन  को  छोड़  हम  बाज़ार-भाव  ढूंढ

 एक  ही  निगम  बनाना  चाहिए  ।  दो  निगम
 लेंग  ।

 बनन  से  दुहरे  कमंचारी  होंग  अर  दुहरा

 मेरी  माननीया  मित्र  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 व्यय  होना  कौर  भष्टाचार  चलेगा

 |
 खंड

 ने  बिड़ला  शर  टाटा  की  बहुत  बुराइयां  की  ७  में  निगमों  के  कृत्य  बताए  गए  जो  एक  से

 पर  दूसरी  कंपनियां  भी  जो  कर्मचारियों  ही  देश  कौर  विदेश  दोनों  ही  स्थानों  में

 और  जनता  दोनों  को  संतुष्ट  रख  रही  हैं  ।  वायु  यातायात  को  बचत  कौर

 उन  के  प्रति  उन्हों  न  सहानुभूति  क्यों  नहीं  पूर्वक  चलाना है  ।  व्यक्तियों  का  प्रशिक्षण

 दिखलाई  ?  भी  दोनों  ही  निगमों  का  काम  है  ।  इसी  प्रकार

 मरम्मत  आर  पुनर्निर्माण  शादी  के
 FEXR  के  बाद  नियुक्त  होन  वाले

 व्यक्तियों  के  साथ  भी  न्याय  होना  चाहिए  ।  लिए  कर्मशालाएं  दोनों  को  ही  खोलनी  हैं  |

 फिर  प्रयत्नों  को  एक  ही  स्थान  पर  केन्द्रित
 व  दूसरी  नौकरियां  छोड़  कर  कराए  उन  को

 क्यों न  किया  जाए  ?  साध  ही  दो  निगम  होने बेकार  बना  दिया  जाए  ।  चालकों  की
 सेवा-द्वर्तें  भी  विभिन्न  जसे  कि

 नियुक्ति  के  बारे  में  विशष  उपबन्ध  होना
 आजकल  एक  ay  स्थान  में  केन्द्रीय  श्र  राज्य

 चाहिए  क्योंकि  वे  अपन  जीवन  की  बाजी

 लगाते हैं  ।
 कर्मचारी  दो  प्रकार  के  वेतन  इरादी  पाते  हं  ।

 एक ही  निगम  रहने से  यह  बात  न  रहेगीं  ।

 में  माननीय  मंत्री  के  पूर्ववर्ती  मंत्री  को  इस
 अनुभवी  व्यक्तियों  को  श्रंतर्राष्ट्रीय  वायुचर्या

 उद्योग  को  विकसित  करन  के  लिए  बधाई  देता
 में  लगाया  जा  सकता  है  कौर  प्रति  विमान

 हूं  ।  आशा  नए  मंत्री  भी  वायुचर्याश्रों  को
 दूरवर्ती  वाय  चर्चाएं  में  काम  सकते  हैं

 mia  सुचारु  रूप  चलायेंगे  और  खंड  ३९  कैप्री  नियुक्त  होन  वाली

 किराए  न  बढ़ने  देंगे  ।  यात्री  तथा  श्रम  सं  पके  समितियां  भी  एक  निगम

 श्री  केलप्पन  :  रक्षा  att  होन  पर  दुहरी  न  बनानी  पड़ेंगी  ।

 सामरिक  दृष्टि  राष्ट्रीय  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण

 इन  वायुचर्याप्नों  राष्ट्रीयकरण  का  में  क्षतिपूर्ति  कौर  मूल्यांकन  के  सम्बन्ध  में

 माननीय  मंत्री  नਂ  बाजार  भाव  की  अपेक्षा स्वागत  करता  हूं  ।  घाट  के  कारण  सरकार

 इन  को  सहायता  दे  रही  मत  सरकार  पुस्त-लिखत  मूल्य  का  पक्ष  लिया  है  और

 द्वारा  इन  को  सीधे  ५ अपन  नियंत्रण  में  ले  लेना  बाजार  भाव  पर  ग्राघारित  मूल्यांकन  को

 उचित ही  है  |  यह  विवादग्रस्त  प्रश्न है  कि  इन  कम्पनियों  के  लिए  झ्र लाभप्रद  बताया  है  |

 के  लिए  निगम  बनाया  जाए  या  सीध  पर  जब  सरकार  की  प्रवृत्ति  समाजवादी

 करण  किया  जाए  |  सरकारी  कर्मचारी  विचारधारा  की  कौर  है  शर  जमीन  का

 भ्रष्टाचार  शरर  स्वजन पोषण  केਂ  लिए  बदनाम  वितरण  तथा  मुख्य  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण

 रहे  पर  दो  निगम  खड़  किय  जाने  का  करना  चाहती  तो  पूरी-पूरी  क्षतिपूर्ति  नहीं

 कारण  स्पष्ट  नहीं  उलट  एक  निगम बनन  के  दी  जा  सकती  और  यदि  sau  संविधान

 पक्ष  में  शेरनियों  कारण  दिए  जा  सकते  हैं  ।  बाधक  हो  तो  उसे  भी  संशोधित  करना  पड़गा  ।
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 करने  के  लिए  नियुक्त  किए  जान  वाले
 अनुसूची  में  जहां  तक  उड़ान  के  लिए  उपयुक्त

 विमानों  ate  सामान्य  मरम्मत  के  बाद  वसा  विद्वेष  प्रधिकरण  का  कार्यक्षेत्र  सीमित

 प्रमाणपत्र  पा  सका  योग्य  विमानों  के  लिए  देंगी  |  far  भी

 पूरा  पुस्त-मूल्य  देने  का  उपबन्ध  वहां  तक  में  वे  व्यक्ति  रख  जिन

 इन  सौदों  में  कोई  स्वार्थ  न  हो  ॥ तो  ठीक  पर  इस  के  अतिरिक्त  प्रति

 डकोटा  विमान के  फ्रेम के लिय के  लिय  १२०००  तर

 बाइकिंग  विमान  के  फ्रेम  के  लिए  २४०००

 रुपय  दन  की  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  जाती  श्री  एस०  एन०  दास  मध्य )

 सभा नेत्री  मेरा  ख्याल  है  कि  अराज  इस फिर  उड़ान  की  उपयुक्तता  का  प्रमाण  पत्र

 विभाग  देता  जो  गलती  कर  सकता  है  ।  प्रजातन्त्रीय  हिन्दुस्तान  में  यह  पहला  मौक

 बिना  इंजन  वाली  जीपों  को  चलन  के  लिए  है  कि  जब  सरकार ने  एक  उद्योग का  राष्ट्रीयਂ

 उपयुक्त  ठहरा  दिया  गया  art.  एसे  ही  करण  करने  के  लिये  हमारे  सामने  विधेयक

 अनेक  उदाहरण  हमारे  सामन  हें  यदि  प्रस्तुत  किया  है  ।  में  जानता हूं  कि  १९४७ के

 विभाग  की  गलती  से  गड़बड़ी  तो  कौन  बाद  इस  सरकार  ने  रिज़र्व  बेक  arm  इंडिया

 उत्तरदायी  होगा  ?  को  नैदनैलाइज़  किया  है  ।  हिन्दुस्तान  के

 इतिहास  में  राज  का  बहुत  महत्वपूर्ण
 थ्री  राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्य

 राष्ट्र  के  जीवन  में  इस  एयर  cane
 जानते  हैं  कि  उड़ान  के  लिए  उपयुक्त  होने  का

 का  जो  महत्व है  वह  किसी  से  छिपा  नहीं  है
 प्रमाणपत्र  बिना  पाए  कोई  भी  नहीं

 चाहे  वह  साधारण  नागरिक  के  जीवन  में  हो
 उड़  सकता  ।  ौर  जे  सा  लांछन  माननीय  सदस्य

 लगा  रहे  यदि  विभाग  इसी  प्रकार
 या  चाहे  वह  युद्ध  के  समय  में  हो  ।  दिन  दिन

 इस  का  महत्व  प्रौर  भी  बढ़ता  चला  जाता  है  ।

 पत्र  देने  वह  अरपना  कत्तव्य पालन  न
 ऐसी  हालत  में  ऐसे  उद्योग चाहे  वह  अच्छे

 करेगा  ।
 तरीके  से  ही  क्यों  न  चलाया  जाता

 श्री  कलप्पन  :  फिर  प्रति  डकोटा  इंजिन  गत  लोगों  के  हाथ  में  रहने  देना  हमारे ख्याल  में

 कौर  बाइकिंग  इंजिन  के  लिए  नमदा  ६०००  समाज के  लिये  कल्याणकारी  नहीं  ait

 तक  जितने  भी  व्यक्तिगत  उद्योग  सरकार और  १२०००  रुपए  ग्रति रिक्त  दिए  जाने

 गौर  एसे  ही  wa  अतिरिक्त  भुगतानों  क  या  हुकूमत  की  तरफ  से  चलाये  जाते  चाहे

 उन  के  ऊपर  कितना उपबन्ध  है  ।  श्रनुज्ञापन्र-शुल्क  के  व्यतीत  न  ही  नियंत्रण  क्यों  न

 हुए  काल  के  लिए  अनुपाती-भुगतान  तो  ठीकਂ  उन
 सब  के  अन्दर  नफे  की प्रवृत्ति काम

 पर  १००  रुपए  करती  रिक्त  क्यों  दिए  जा  रहे  करती है  ।  श्रगर  इस  नफे  की प्रवृत्ति को

 रही  के  लिए  भी  पुस्त-शल्य  का  १  प्रतिशत  सरकार  किसी  तरह  से  कम  करने  की  कोशिश

 दिए  जान  का  उपबन्ध  उस  के  लिए  बाजार  करती है  तो  व्यक्तिगत रूप  से  उद्योग  को

 मूल्य  क्यों  न  दिया  जाए  ?  फिर  इस  सब  के  चलाने  वाले  उस  का  बहुत  जोरदार  विरोध

 अलावा  १०,०००  रुपए  शायद  परितोष  के  करते  हें  ।  इसलिये  में  अराज  ७. अपन  माननीय

 लिए  दिए  जा  रहे  यदि  सरकार aa  न  मंत्री  जी
 को

 इस  बात  के  लिये  बहुत  बधाई  देत

 तो  रही  माल  अच्छे  रूप  में  उस  के  हूं  कि  राष्ट्रीय  जीवन  के  एक  महत्वपूर्ण  उद्योग

 सिर  पर  थोप  दिया  जाएगा  कौर  सरकार  के  सम्बन्ध  राष्ट्रीयकरण  करने  के

 को  बदनामी ही  मिलेगी  ।  फिरे  अनुसूची  में  लिये इस  ष्  के  सामने  उन्होंने  बहुत  ही

 जान  वाली  दरें  क्षतिपूर्ति  का  निश्चय  महत्वपूर्ण बिल  उपस्थित  किय  है  ।
 444  PSD
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 सरकार  को  इस  उद्योग  को  अपने  हाथ  में सभानेत्री  श्राप  जानती &  कि

 सभा  REXo  Fo  q  इस  संसद  के  सामने  लेना  चाहिये  |

 एक  एयर  औ  इन्क्वायरी  कमेटी  की

 रिपोर्ट रखी  गई  थी  ।  उस  एयर  ट्रांसपोर्ट
 हमारे  माननीय  जिन्हें  में  बहुत

 इनक्वायरी  कमेटी  के  सदस्यों ने  बहुत  परिश्रम
 चादर  की  दृष्टि  से  देखता  कहते  हैं  कि

 इस  में  भी  घीरे  धीरे  पग  उठाना  चाहिये  ।
 से  छान  बीन  कर  के  इस  उद्योग  के  हर  एक  हिल

 पर  बहुत  गौर  विचार किया  था  शौर
 में  समझता हुं  कि  यह  एक  ऐसा  उद्योग है

 सरकार  के  सामने  कुछ  निर्णय  कौर  सिफारिशें
 जो  राज  के  जमाने में  किसी  व्यक्ति  विशेष

 के  हाथ में  या  किसी  कम्पनी  के  हाथ  में  रहने
 रखी  थीं  ।  उस  रिपोर्ट  में  उन्होंने  कहा  था  कि

 देश की  मौजूदा  हालत में  इस  उद्योग को
 देना  मुनासिब नहीं  है  ।  हो  सकता है  कि  शुरू

 दुरू में  पूरा  भ्रनुभव न  होने  की  वजह से  हम
 राष्ट्रीयकरण  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।

 इस  उद्योग  को  उतने  प्रति  ढंग  से  न  चला
 उन्हों  ने  ऐसा  कहते  हुए  इस  बात  का  हवाला

 दिया था  कि  सन्‌  १९४८  में  भ्रप्रैल  के  महीने
 सकें  जितने  भ्रच्छे  ढंग  से  हमें  चलाना  चाहिये  |

 में  सरकार ने  जो  शीरानी  औद्योगिक नीति  की  में  इस
 बात

 को  मानता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  की
 बदली  हुई  हालत  में  जो  नई  नई  जिम्मेदारियां

 घोषणा की  थी  उस  में  उन्हों  ने  बताया था  कि

 कुछ  प्रमुख  उद्योगों  को  सरकार  को  स्वयं  चलाना
 हमारी  सरकार पर  शराब  उन  जिम्मेदारियों

 को  सम्हालने  के  लिये  जैसे

 चाहिये  शर  उस  समय  एक  दूरी  सुची
 ईमानदार  जानकार  लोगों की  जरूरत

 ऐसी भी  बनाई  गई  थी  जिस  में  कहा  गया

 था कि  अगर उन  को  व्यक्तिगत  उद्योग  के
 है  वैसे  व्यक्तियों  का  कुछ  ware  है  ।  लेकिन  में

 यह  भी  समझता  हूं  कि  सरकार  द्वारा  चलायें
 रूप में  चलाने  की  गुँजाइश  हो  तो  कभी  कुछ

 वर्षों  तक  चलने  देना  चाहिये  |  उद्योग  की  दूसरी
 जाने  वाले  उद्योगों में  जिन  बुराइयों की  हम

 को  आशंका  उन  बुराइयों  का  पूरा  पूरा
 सूची में  इस  एयर  ट्रांसपोर्ट की  बात  रखी

 में  तो  कहूंगा  उस  से  भी  बढ़
 गई थी  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  उस  में  यह  भी

 कहा  गया  था  कि  एयर  ट्रांसपोर्ट की  सर्विस
 कर  प्राइवेट  Arafat  के  साथ में  इस  उद्योग

 क

 को  शरीर  व्यक्तिगत  उद्योग  को  चलाने  वाले
 को  रहने  देने  से  होता  है  ।  इसलिये  में  समझता

 हू ंकि  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण अत्यन्त
 या  कम्पनियां  ठीक से  नहीं  इस

 श्रावस्ती है  भ्रौर  में  इस  काम  के  लिये  लाये
 उद्योग का  अगर  वे  ठीक  से  संचालन

 गये  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 नहीं  तो  सरकार  ऐसे  उद्योग को  अ्रपने

 हाथ  में  ले  लेगी  |  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  से
 अब  सब  से  पहला  सवाल  जो  इस  सम्बन्ध

 पता  चलता है  सन्‌  R&Yo AF Wad तक  शायद  में  विचारने  का  यह  है  कि  इस  उद्योग  का

 एसी  एक  भी  कम्पनी  नहीं  थी  जिस  को  घाटा  संचालन  कसे  होना  चाहिये  |  इस  का  संचालन

 न  हुआ  बावजूद  इस  बात  के  कि  सरकार  ने  दो  तरह  से  हो  सकता  है  ।  इस  का  संचालन

 पैट्रोल के  दाम  में  रिबेट  के  रूप  में  बहुत  बड़ी  एक तो  सरका री  विभाग  के  जरिये  हो  सकता है
 रकम  से  उन  कम्पनियों  की  सहायता  की  थी  ।

 शरर  दूसरे  इस  का  संचालन  किसी  संस्था  के

 उस सहायता के  बाद  भी  उन  कम्पनियों को  द्वारा  कराया  जा  सकता है  ।  में  समझता हूं  कि

 घाटा  चलता  ही  रहा  |  इसलिये  में  समझता  मौजूदा  हालत  में  कारपोरेशन  के  जुरिये  से  इस

 उद्योग  को  चलाने  का  जो  निश्चय  सरकार  नें हूं कि  wa  बहुत  उपयुक्त  समय  श्री  गया  है  कि
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 किया  यह  बहुत  तारीफ  के  काबिल  है  शौर  दे  कर  हम  बड़े  बड़े  उद्योगों को  दक्षता  से

 नवल  कें  ।
 इसी  के  जरिये  से  इस  उद्योग  को  चलाने  का

 कार्य  करना  चाहिये  |  सरकारी  सभानेत्री  जहां  में  सरकार  द्वारा

 डिपार्टमेंट  से  ऐसी  संस्थानों  को  चलाने  में  कारपोरेशन  बनाये  जाने  का  समर्थन  करता

 कई  तरह
 की  कठिनाइयां  उपस्थित होती  हैं  ।  हूं  वहां  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बिल

 अकाउंट्स  कमेंटी
 के

 मेम्बर  होने  की
 को  जहां  तक  में  ने  पढ़ा  इस  में  इस

 बात  की

 हैसियत  से  मुझे  इस  बात
 की

 कुछ  वाक़फ़ियत  कोई  विवेचन  नहीं  की  गई  है  ।  कि  कारपोरेशन

 है  कि  जब  दूसरी  के  समय  सरकार  ने  के  सदस्य  कौन  होंगे  ate  उन  की  क्या

 फिकेशन्स  कौर  क्या  डिस्क्वालिफिकेशन्स age  से  ऐसे  कारबार art  हाथ  में

 fort  की  लड़ाई  के  जमाने  में  ज़रूरत  हो  गई  थी  |  ऐसे  जो  किसी  भी  वेस्टेज

 चूंकि  उन  का  संचालन  ठीक  ढंग  से  नहीं  8.0 14.0  इंटरेस्ट  को  रिप्रेजेंट  करते  ऐसे

 बहुत  से  स्टेट  एंटरप्राइज  में  सरकार  मैदानों  में  न  तराने  देना
 ही

 देश  लिये

 को  कई  तरह  के  घाटे
 साथ

 ही
 साथ  जितना  कल्याणकारी  है  ।  चाहे  वह  किसी

 भी
 रूप  में

 ध्यान  और  जितना  परिश्रम  किसी  उद्योग
 ऐसे  ऐसे  उद्योग  धंधों  में  जिनकी हम

 कारबार  के  लिप  करना  चाहिये  शुरुआत  करने  जा  रहे  हे  प्रौर  चाहते हें  कि  वे

 उतना  नहीं  किया जा  सका  ।  हमारे  सरकारी  सफलतापूर्वक  चलाये  भी

 कर्मचारियों  को
 इस  तरह  के  व्यवसाय  प्रकार के  वार्ड  इंटरेस्ट  रहने  देना

 इस  तरह  के  उद्योग को  चलाने  का  जेसा  अनुभव  बहुत  नुकसानदेह
 है  और  अगर  हम  ने

 होना  चाहिये  वैसा  कभी  नहीं  है
 ।  इसलिये  शुर ूमें  ही  इस  की  रोकथाम नहीं  की  तो

 हमारे  सरकारी  कर्मचारियों  को  इस  बात  के
 हमें  पीछे  पछताना  पड़ेगा  ।  इसलिये में  झपने

 लिये  प्रयत्न  करना  होगा  हमारे  राज्य  में
 माननीय  मंत्री  जी से  कौर जो  सेलेक्ट

 एक  कल्याणकारी  राज्य  हो  गया
 कमेटी  बनाई  गई  उस  से  अ्रनुरोध  करूंगा

 सरकारी  कर्मचारियों का  सिफ॑  यह  काम  नहीं  किਂ  जब  वे  इस  बात  पर  विचार  कि

 है  कि  हुक्म  जारी  कर  के  देश  के
 शासन

 का  कारपोरेशन में  कौन  से  सदस्य  हो  सकते  हैं

 काम  चलायें  बल्कि  उन्हें
 तो

 बड़े  बड़े  शौर  कौन  से  आदमी  सदस्य  नहीं  हो  सकते

 बड़े बड़े  कारबार  चलाने की  क्षमता  की  तब  इस  बात  की  पुरीਂ  पुरी  विवेचना  होनी

 ज़रूरत  में  यहां यह  बात  भी  अपने  मंत्री  चाहिये  ।  डिस्क्वालिफिकेशन्स  ait

 महोदय से  कौर उन  के  जरिये  सरकार  से  फीकेशन  दोनों  का  निर्धारण
 होना

 कहना  चाहूंगा  कि  अरब  इस  बात
 की  एसा  नहीं  होना  चाहिये  कि  चूंकि  अमुक  वेस्ट

 कता  हो  गई  है  कि  इंडियन  एडमिनिस्ट्रेटिव  इंटरेस्ट को  अनुभव  इसलिये
 उस  में  उस  का

 रिप्लेस  नटे  दन  होना सर्विस  दूसरी  जो  पाल-इंडिया  यह  चीज़  में

 aa  हैं  उन  के  साथ  साथ  एक  इंडियन  मुनासिब  नहीं  समझता  हूं  ।  इसलिए  मैम्बर्स

 सर्विस  की  स्थापना  भी  होनी  चाहिये  की  क्वालिफिकेशन  शर

 जिस  से  हम  इन  बड़े  बड़े  उद्योगों  जिन  का  फीकेशन  का  पुरा  पूरा  ख्याल  कर  के  इस

 हम  राष्ट्रीयकरण करने  के  जा  रहे  हैं  विधेयक  में  उन  के  सम्बन्ध  में  धाराओं  का

 समावेश  करना  ज़रूरी  है  । और  अगे भी
 भी  करने  वाले  चलाने  के  लिये

 व्यच्छे  aga  श्र  ईमानदार  व्यक्ति  इस  के  बाद  दूसरी  बात  जो  में  महत्वपूर्ण

 हमें  मिल  सकें  जिन्हें  समुचित  नर्सिंग  या  दक्षिण  समझता हूं
 कौर  जिस  की  कौर  में  श्राप  का
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 इस  सम्बन्ध  में  में  कौर  डिटल  में  कप  को  नहीं
 ध्यान  दिलाना  चाहता  काम्पैंसेशन  के  बारे

 बतला  सकता  लेकिन  सेलेक्ट  कमठी  के  सदस्यों
 कम्पेन्सेशन  के  सम्बन्ध  में  में  कहुंगा  कि

 का  काम  है  कि  वह  इस  क्लास  को  एसा
 विधान  की  बत्तीसवीं  धारा  राष्ट्रीयकरण

 faa  बहुत  भारी  बाधक  है  |  हम  जानते
 ५  जिस  राष्ट्रीयकरण  करते  समय

 हमारी  सरकार  पर  कम  से  कम  बोझ  पड़  ौर
 हूं कि  इस  देश  के  कुछ  लोगों न  हजारों  वर्ष

 हम  इस  उद्योग  को  weal  प्रकार  से  फायदे
 के  शोषण  के  जरिये  काफी  मात्रा  में  धन

 के  साथ  व्यवसायिक  ढंग  पर  चला  इस
 एकत्रित  कर  लिया  है  भ्र  में  समझता  हूं  कि

 के  लिये  हमें  उपयुक्त  फील्ड  ्र  वातावरण
 उनके  द्वारा  समाज  कौर  जनता  का  जो  शोष ग

 पैदा  करना  चाहिये  |
 हो  रहा  है  वह  भ्र न्यायपूर्ण है  ।  विधान में  हम  ने

 माना  है  किः  हम  सब  को  सामाजिक  श्र

 तीसरी  जिस  की  शर  में  श्राप  का
 झाधिक  न्याय  बराबर  रूप  में  देंगे  परन्तु

 और  इस  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता
 मुश् ना विज  की  इस  धारा  का  विधान  में  समावेश

 करके  हम न  अधिक  न्याय  की  जड़ में  कुल्हाड़ी
 इस  उद्योग  में  लगे  कर्मचारियों  के  हकों  कौर

 श्रमिकों  की  रक्षा  में  समझता हं  कि
 मार  दी  है  ।  फिर  भी  में  सप्त  मंत्री  महोदय

 से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हम  विधान  की  संसद्‌  के  सभी  सदस्य  मेरी  इस  बात  से  सहमत

 होंगे  कि  इस  उद्योग  चलाने  वाले  जो
 उस  घारा  के  मुताबिक  अधिक  से  अधिक

 वैज्ञानिक  इंजीनियर  हें  कौर  दूसरे  विशेषज्ञ
 उतनी  ही  दूर  जा  सकते  हैं  जितना  बोझ  राष्ट्र

 अपन  सिर  पर  संभाल  सके  ।  यह  उद्योग  एसा
 हैं  उन  के  हितों  की  रक्षा  की  जानी  चाहिये  ।

 पायलेर  लोगों  की  कौर  जो  फील्ड  में  काम
 और  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  के  भाषण  से

 करने  वाले  सब  के  अधिकारों  की  रक्षा
 भी  मालूम  झा  है  कि  इस  का  पता  लगाना

 fe  इस  म  जो  विभिन्न  प्रकार  के  दायर  होनी  चाहिये  ।  किसी  उद्योग  को  व्यवसायिक

 ढंग  से  चलान  के  fag  कभी  कभी  इस  बात
 और  प्रीफरेंस  शेयर  हैं  उन  का  मूल्य  क्या

 बहुत  मुश्किल  इसलिए  ag  बहुत  अनावश्यक  को  जरूरत  जाती  है  fe  अगर

 उस  में  ग्रावश्यकता  से  अधिक  लोग  तो
 हो  जाता  है  किः  हम  इस  बिल  को  पास  करते

 उन  को  हटाया  जाय  ।  में  यह  नहीं  कह  सकता
 समय  यह  बात  1.0  ध्यान  में  रक्खें  कि  हमें

 किसी  व्यक्ति  विशेष  की  सम्पत्ति  की  दुष्टि  से  fe  जो  कारपोरेशन  कायम  वह

 बिक  दृष्टि  से  इस  उद्योग  के  संचालन  म
 नहीं  बल्कि  समूचे  राष्ट्रीय  की  दृष्टि  से

 क्या  परिवर्तन  करना  अ्रावश्यक  समझना  ।
 इस  बिल  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  में

 इस  बात  को  मानता  हूं  कि  जब  तक  यह  विधान  में  यह  भी  नहीं  कह  सकता  कि  इस  समय  उस

 में  जितने  काम  करने  वाले  उन  सब  लोगों हम  किसी  भी  चीज़  अथवा  सम्पत्ति  को

 की  पूरी  पूरी  आवश्यकता  इस  उद्योग  में
 जबदंस्ती  मश्नाविज़े  के  नहीं  ले  सकते

 हें  घर  हमें  उस  का  उचित  मुआवीया  दना  होगी  या  नहीं  होगी  ।  लेकिन  में  यह  कहे

 बगर  नहीं  रह  सकता  कि  जो  लोग  इस
 लेकिन  उस  दिशा  में  हमें  उतनी  ही

 दूर  तक  जाना  चाहिए  जहां  तक  हमारे  और  धन्धे  में  राज
 कई

 वर्षों  से  लगे  हुए  हैं
 उन

 लोगों  को  यकायक  इस  काम  से  हटा  कर  बेकार
 राष्ट्र  के  लिये  सं  भव  हो  ae  इसलिये  इस  उद्योग

 का  राष्ट्रीयकरण  करते  समय  हमें  इस  बात  बना  देना  भी  राष्ट्र  के  लिये  बरच्छा  नहीं

 पुरा  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हमारे  होगा  ।  इसलिय  मैं  सेलेक्ट  कमेटी  कैदियों
 से

 राष्ट्र के  कंधों पर  कम  से  कम  बोझ  पड़ े।  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  उन्हें  के
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 कारों  ग्रोवर  उन  के  सुख  सुविचारों  का  पूरा  पूरा  सफलतापूर्वक नहीं  चल  में  उन  से  कहूंगा

 कि  वह  ज़माने  की  रफ्तार  में  बहुत  पीछे  पड़ ख्याल रखना  चाहिये  ।  इस  बिल में  यह  बात

 दी  हुई  है  कि  एक  कमेटी  होगी  जिस  का  काम  गय  हैं  कौर  झाज  के  युग  में  हिन्दुस्तान  छलांग

 होगा  कि  वह  कमंचारियों  कौर  उद्योग  के  मार  कर  बहुत  आगे  चला  गया  है  |
 wa

 स्तान  श्राप  के  साथ  चलने  वाला  नहीं आपसी  सम्बन्ध  को  प्रेम  पूर्ण  बनाये

 दोनों  के  बीच  कच्छ  सम्बन्ध  को  कायम  हिन्दुस्तान  में  एयरवेज  का  राष्ट्रीयकरण

 में  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  कमेटी  की  का  एक  बड़ा  प्रयोग  होने  जा  रहा  है  अर  इसਂ

 नियुक्ति  बहुत  ही  स्वागत  करने  योग्य  में  तो  श्राप  जैसे  बूढ़  का  श्राशयीर्वाद  मिलना

 लेकिन  में  इस  सम्बन्ध  में  इतना  Way  कहना  att  जैसे  बूढ़े  को  समालोचना  करते

 ह  कि  बिल  में  इस  तरह  की  एक  धारा  ale  नुक्ताचीनी  करते  शोभा  नहीं  देता  ।

 का  रख  देना  एक  बात  लेकिन  उस  के  सभानेत्री  माननीय  सदस्य  को

 अनुसार  सहानुभूति  पुस्तक  काम  करना  दूसरी  तो  में इस q  शब्द  से  आपत्ति

 बात  है  राज  की  अवस्था  में  एसे  किसी  भी  को  वापिस  लिय  लेता  में  मान

 उद्योग  जिस  का  श्राप  राष्ट्रीयकरण  लेता  हूं  कि  वह  वृद्ध  नहीं  हैं  बल्कि  जवान

 ७ करन  जा  रहे  अगर  आपको  कार्यकर्त्ताओं  का  लेकिन  उन  के  जो  विचार  थ  वह  मुझ  जरूर

 हार्दिक  सहयोग  प्राप्त  नहीं  होगा  तो  इस
 बूढ़े  मालूम  इसलिय  dat  ऐसा  कहा

 बात  की  आशंका  है  कि  वह  उद्योग  जिस  को
 श्री  आर०  कथ<८  चौधरी  :  में  हिन्दी  नहीं

 व्याप  राष्ट्रीयकरण  करने  जा  रहे  ठीक
 समझता  किन्तु  इतना  भ्र वश्य  जानता हूं

 तरह से  नहीं  चलेगा  प्रौढ़  उस  में  श्राप
 को

 कि  बुरा  का  ae  खराब है
 |

 सफलता  प्राप्त  नहीं  होगी  |  में  आशा  करता  हूं

 और  मझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  इस  उद्योग  श्री  एस०  एन०  दास  :  से  मतलब

 का  जो  हम  राष्ट्रीयकरण  करन  जा  रहे  हैं  ज्यादा  उम्  वृद्धावस्था  इस  का

 इस  में  हमें  सभी  लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  मतलब  करा  नही ंहै
 ।  में  ag  fate  इस

 gq  कौर  जो  इस  उद्योग  को  चलान  वाले  बिल  का  समन  करता  हूं  कौर  उम्मीद  करता

 वह  भी  हमारे  साथ  सहयोग  करेंगे  ।  लेकिन  हूं  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  राष्ट्रीयकरण  की

 साथ  ही  में  इस  बात  से  भी  इंकार  नहीं  कर  आर  जो  पग  बढ़ाया  है  उस  के  लिय  हम  कौर

 सारा  देश  उन  का  आभारी है है  और  हम  इस सकता  कि  दुनिया में  प्रायः  देखा  जाता

 हैं  कि  जब  हम  किसी  स्वार्थ  विशेष  पर  चोट  के  लिये  उन  को  हृदय  से  धन्यवाद  देते हैं  ।

 पहुंचाते  हें  तो  वह  स्वाद  की  भावना  उस  को  श्री  कासलीवाल
 ) ा

 अंधा  बना  देती  है  कौर  हो  सकता  है  कि  हमारे  योजना  आयोग  नें  यह  कहा है  कि  इन

 जो  समालोचक  लोग  हैं  वह  इस  बात  की  ताक  नियों  को  श्रमिक  सहायता  के  रूप  में  या

 में  रहें  किं  कब  इस  में  सरकार  को  असफलता  अन्य  प्रकार से  १०  करोड़  रुपये  दिये  गये

 मिलती
 है

 ।  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  रोहिणी
 अब  सरकार  Vso  लाख  रुपये  देकर

 कुमार  जिन  को  हम  सब  बड़े  झा दर  इन  कम्पनियों  को
 झपने  अधिकार में  ले  रही

 की  दृष्टि  से  देखते  तक  न  इस  की  हैं  ।  इसलिये  इस  विधेयक  को  समय  से  पूर्व

 प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  हैं  ।
 सोचना  करते  हुए  कह  दिया  है  कि

 करण  होते  ही  किराया  बढ़ेगा  तौर  उन्होंने  में  समझता  था  कि  उद्देश्य  तथा  कारणों

 उपनी  झ्राद्मंका  प्रकर = ape  me  ||  है  कि  उद्योग  के  विवरण  में  तथा  अयोग  नें  झन
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 हवाई  कम्पनियों  के  राष्ट्रीयकरण के  पर्याप्त  निगमों  से  सम्बन्धित  सुचना  पर्याप्त  रूप  में

 कारण  नहीं  दिये  हें  ।  किन्तु  राज  माननीय  नहीं  दी  जाती  &  जिस  के  परिणाम

 मंत्री ने  अपने  भाषण  में  बताया कि  इन  का  स्वरूप  सदस्य  उस  सूचना  के  सम्बन्ध  में

 राष्ट्रीयकरण करना  राष्ट्र  के  हित  में  विचार  नहीं  बना  सकते  हें  ।  मुझे  प्रकाश  हैं  किः

 अवश्यक है  मेरी भी  यही  धारणा हैं  इन  निगमों  को  चलाने  के  बारे  में  माननीय

 कि  इन  का  राष्ट्रीयकरण राष्ट्र  के  हित  में  मंत्री  ade  का  विश्वास  प्राप्त  करेंगे  |

 ही  हूं
 ।  इस  विधेयक  के  झ्रध्याय २  में  इन  निगमों

 की  रचना  शर  कार्यों  के  बारे  में  बातें
 मुझ  से  पहले  बोलने  वाली  माननीय

 सदस्या  ने  कहा था  कि  इस  के  लिये  निगम  हुई  कई  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  दो  निगम

 बनाने  की  झावइ्यकता  नहीं  ।  क्यों  बनाये  जायें  ।  में  स्वयं  यह  नहीं

 उनका  afore यह  था  कि
 पाया  कि  दो  निगम  क्यों  बनाये  जायें  ऑ्रोर  एक

 भ्र सैनिक  नभ इच रण  विभाग  राज्य  विभाग  ही  निगम  क्यों न  हो  ।  शायद  माननीय  मंत्री

 ने  इंग्लैंड के  निगमों का  ध्यान रखा  हो  ? के  रूप में  चलाया  जाय  |  इस  प्रश्न पर  बहुत

 विचार किया  गया  है  भ्रौर  यह  निश्चय किया  मुझे  ara  हैं  कि  माननीय  मंत्री  उत्तर

 गया  है  कि  ऐसी  कम्पनियों  को  राज्य
 में  दो  निगम  बनाने  की  अवस्यकता  के  विषय

 में  बतायेंगे  |  निगम के  अध्यक्ष  के  बारे  में विभाग की  अपेक्षा  एक  निगम  के  रूप  में

 जाय ।  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  कि  वह  पूर्ण-कालीना

 अथवा  ८ ह  कालीन  होगा  |  मुझे

 में  राष्ट्रीयकरण के  विभिन्न  पहलुओं  पर  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर

 नहीं  बोलना  चाहता  ।  में  प्रबन्धकों  की  काय  डालेंगे  ।

 कुशलता के  प्रश्न  को  लेता  हूं  ।  में इस  बात

 कि  गेर  सरकारी
 इन  निगमों  की  सदस्या  के  बारे  में  मुझे को  नहीं  मानता

 ag  कहना है  कि  इन  में  भूतपूर्व
 उपक्रम  सरकारी  उपक्रम  से  अच्छी

 प्रकार  चलते  sl  इस  प्रश्न  पर  भी  बहुत
 भूत  पूर्व  राजदूत  या  भीतर  सचित्र

 ही  न  रखे  जायें  ।  इन  के  सदस्य

 अधिक  विचार  किया  गया  और  लोग इस

 निकले पर  पहुंचे  हें  कि  सरकारी  उपक्रमों
 ऐसे  अरसिक

 म
 ~  या  यातायात  सम्बन्धी  या

 ठीक  सावधानी से  कौर  कुशलतापूर्वक
 ज्यिक  या  वित्तीय  मामलों का  अनुभव हो  ॥

 काम  होता  है  ।  इसी  बात को  ध्यान में  रखते

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  है  कि
 मुझे  तराशा  कि  माननीय मंत्री  इस  बात  का

 ध्यान  रखेंगे  कि  सदस्यता  की  योग्यता  के  सम्बन्ध
 वह  इस  के  प्रबन्ध  कार्यकुशलता पर

 ध्यान  रक्खें  |
 में  कुछ  उपबन्ध  रखें  जायें  ।  इसी  प्रकार

 इस  में  इस  बात
 का

 भी  कोई  उपबन्ध  नहीं  रखा

 गया  कि  किसी  सदस्य  को  इस  की  सदस्यता
 में  संसद्‌  के  नियंत्रण  के  बारे  में  भी

 कहना  चाहता  हूं  ।  इन  सरकारी  निगमों
 से  कसे

 हटाया  जायगा  ।  में  चाहता हूं  किः

 माननीय  मंत्री  इस  विधेयक  में  एक को
 चलाने  के  dag  उत्तरदायी  है

 उपबन्ध  रखेंगे  ।
 att  मेरा  यह  कहना  हैं  कि  माननीय

 मंत्री का  यह  कर्त्तव्य  है  कि  वह  समय  समय  मुझे  प्रसन्नता  हैकि  इस  में  निगम  के  कार्यों

 पर  सदन  को  पूरी  पूरी  सूचना  दें  ।  बहुत
 बार  का  विस्तृत रूप  से  उल्लेख किया  गया  हैं
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 अ्रवसर  दिया  ।  वेसे  तो  यह  बहुत  सुन्दर किन्तु  इस  में  हवाई  जहाज  के
 बनाने

 के

 का  उल्लेख  नहीं  हैं  ।  यदि  हमारी  नीति  है  कि  गगन  मार्ग  के  आवागमन  का  राष्ट्रीय

 यह  है  कि  यहां  हवाई  जहाज  बनायें  जायें  करण हो  ।  एक  बार  पहले  भी  में  ने  सुना

 तो  यह  नीति  हानिकारक होगी  ।  मुझे  तराशा  था  कि  अमुक  कार्य  का  राष्ट्रीयकरण  होने

 है  कि  माननीय  मंत्री  खण्ड  ७  में  इस  बात  का  जा  रहा  उस  समय  में  ने  कहा
 था

 कि

 उपबन्ध  करेंगे  कि  हवाई  जहाज  बनाना  भी  किसी  डिपार्टमेंट  का  राष्ट्रीयकरण  करनें

 निगम  का  कार्य  होगा  ।  से  पहले  ja  वासियों  के  दिमाग
 का

 राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  ।  लेकिन

 वायु  परिवहन  परिषद्‌  के  मामले  में
 वासियों  के  दिमाग  का  राष्ट्रीयकरण  तो  जरा

 मुझे  कुछ  निराशा हुई  |  मुझे  ऐसा  लगता  हैं

 कि  इस  मामले में  बी०  झरो ०  ए०  सी०  की  मुश्किलों  ।  लेकिन  जिन  के  हाथ  में  राज

 कारोबार  जो  लोग  ATT  सरकार  कहलाते
 नकल की  उस  के  विधान के  गुजार  उस

 हैं  उन  के  दिमाग  का  पहले
 की  यह  मंत्रणा  समिति  के  रूप  में  है  ।

 हमारी इस  परिषद्‌  को  भी  मंत्रणा  समिति  के
 करण हो  जाये  तब  तो  किसी  डिपार्टमेंट का

 राष्ट्रीयकरण  आप  आसानी से  कर  सकते  हैं  ।
 रूप में  माना गया  हैं  ।  किन्तु  मेरा  विचार

 है  कि  यह  केवल  मंत्रणा  समिति  ही  नहीं  श्री  राज  बहादुर :  श्राप  का  हो
 गया  ?

 अपितु  यह  कार्यपालिका के  रूप  में  भी  है  १२  मध्यान्ह

 में  चाहता हूं  कि  माननीय मंत्री  इस  में  इस

 प्रकार  का  परिवर्तन  करें  जिस  से  कि  वह
 बाद  रामनारायण  सिह  बहुत  कुछ

 ।

 सभानेत्री  महोदया  जब  में  यह  कहता  हूं  कि
 वायु-परिवहन  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  हो  सकें

 किसी  के  दिमाग  का  राष्ट्रीयकरण किया  जा शौर  महानिदेशक इस  के  सचिव  हो  सकें  ।

 संचरण  मंत्रालय  के  इस  विभाग में  बहुत  से
 तो  इस  का  मतलब  यह  हैं  कि  देश  के  बहुत से

 लोग  या  वे  लोग  जो  सरकारी  कार्य  का
 पदाधिकारी इसी  कारण  मंत्रालय के  काम

 संचालन  करने  वाले  यह  समझने  लग
 में  देरी  कौर  गड़बड़ी  होती  है  ।  इन्हीं  कारणों

 से  सरकारी  उपक्रमों  को  असफलता  होती  है  ।  कि  उन  का  लक्ष्य  यह  है  कि  4

 देश के  लिये  जीते  राष्ट्र  के  लिये  जीते
 में  श्रमिक  सम्बन्ध  समिति  के  नियुक्त  किये

 जानें  के  प्रदान  का  स्वागत  करता  हूं  ।  जब  तक  किसी  व्यक्ति  के  लिये  या  किसी  दल  के

 कि
 किसी  निगम

 के  कर्मचारी  संतुष्ट  नहीं  होंगे
 लिये  किसी  समाज  विशेष  के  लिये

 नहीं  ।  जब  तक  किसी  के  दिमाग  में  यह
 कोई  भी  सरकारी निगम  संतोषजनक  रीति

 से  नहीं  चल  सकता  ।  मुझे  sera  है  कि  श्रमिक
 ना जाय कि वह aa  कि  ag  जीवित है  देश  के

 सम्बन्ध
 समिति  सफलतापूर्वक कायें  करेगी  ।

 वह  जीवित  है  समाज  के  वह  जीवित

 है  राष्ट्र के  लिये  तब  तक  इस  राष्ट्रीयकरण
 अन्त  में  मेरा  माननीय  मंत्री  से  निवेदन है  कि

 इन  उपक्रमों  को  उचित  मूल्य  पर  ही  खरीदा
 का  कोई  मतलब  नहीं  है  ।  अभी  अप

 ने  सुना  fe  सरकारी  दल  के  सदस्य
 जाय

 ।
 में  इस  विधेयक

 का
 समान  करता

 ही  यह  बोल  wat  कि  कहीं ऐसा  नहों ह >  |

 कि  किसी  गवर्नर  को  कारपोरेशन का  सदस्य

 बाबू  रामनारायण  सिह  बना  दिया  जाय  या  मिनिस्टर शिप  से

 सभानेत्री  में  निकाले  Ta  को  बना  दिया  जाय  ॥

 झाप  को  बहुत  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  कि
 यह

 सब  जान  रहे  हें
 ।

 बाप  मुझे  क्षमा

 बाप
 न

 मुझे  इस  विधेयक पर  कुछ  बोलने का  जिस  योग्यता  की  ब
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 राम  नारायण

 चल  रही  थी  तो  मेरे  दिल  से  यह  कुमार  चौधरी  की  टीका  टिप्पणी  करते  हुए

 निकल  था  कि  यहां  सरकार  के  काम

 के  लिये  योग्यता  की  क्या  जरूरत  है  |  सरकार  देश  कितना  गे  नला  गया  ये  तो  पीछें

 तो  एक  बहुत बड़ा  पिंजरापोल है  ।  इतने  बड़े
 की  बात  करते  att  यह  सुन  कर  तो  बड़ा

 पिंजरापोल  में  तो  ath  लिये  योग्य  नहीं  आनन्द  मालम  होता  हैं  ।  श्री  नारायण  दास  जी

 होना  चाहिये
 ।

 पिंजरापोल  में  वैसे  ही  पशु
 को  दीख  पड़ता

 है
 कि  देश  चरागे  बढ़ा  हैं

 और
 जो

 जाते हें  जो  कि  संसार
 के

 योग्य  नहीं  रह  जति

 किसी  काम  के  लायक  नहीं  रह  जाते  हैं
 हें

 उन  को
 मालूम  होता  है  कि

 देश  भले  ही  बहुत

 तो  इसी  तरह  से  सरकारी  रोहदा  पाने  के  लिये  आगे  बढ़  गया  उस  का  दिल  कौर  दिमाग  भी

 खास  कर  मंत्री  लोगों  के  लिये  चाहे  योग्यता
 बहुत  प्रहर  बढ़  गया  हो  लेकिन  उस  की  स

 हो
 या  न

 प्रधान  मंत्री  काफी  हैं  ।  लोगों  को
 बहुत  पीछे  पड़ी  हुई  है

 ।
 इतना  ही

 बल्कि

 सब  पद  मिल  सकते  मेरे  कहने  का  मतलब
 यह  सरकार  जो

 चल  रही  है
 ।

 तो  गाहे
 की

 यह  है  कि  यह
 विषय

 ऐसा
 है

 कि  में
 समझता  a

 तरह  चल  रही  a  तो  ऐसी  हालत  में

 हूं  कि  इस  का  विरोध  करना  कठिन है  लेकिन  भाई  श्राप  चाहे  राष्ट्रीयकरण  करो  चाहे

 me
 जरूरी  बात  हैं  कि  जब  तक  न्याय  नहीं

 तो
 भ्रच्छी  तरह

 से  उसे
 श्रारम्भ

 नहीं  किया  जा

 कुछ  करो  मुझे  देश  का  नो  तो
 नजर  नहीं

 आता  ।  में  चाहता  हूं  कि  श्राप  को  धन्यवाद

 सकता  ।  में  ने  पहले  भी  कहा  सभा नेत्री
 के  कार्यों

 पर
 गौरव  अनुभव  करूं

 कौर

 ait  में  राज  भी  कहता  हूं  कि
 gare  मनाऊं कि  कार्य  सुन्दर  हो  रहा  है

 प्रधान  मंत्री  से  ले  कर  एक  ग्राम  के  लेकिन  जिस  तरह  से  कार्य  ग्राम  हो  रहा  हूं  उस

 दार  तक  को  अगर  श्राप  देखेंगे  तो
 से  तो  राष्ट्रीयकरण  होने  में  मुझे  कोई  लाभ

 मालूम  होगा  कि  सब  यह  समझते  हें  कि  वे  तो  नजर  नहीं  अता  ।  लेकिन  चेष्टा  करो  ।  लेकिन

 शासक  देश  पर  हुकूमत  करने  के  लिये  चेष्टा  करने  के  साथसाथ  दलबन्दी  वाली
 ara  हें  उन  के  लिये  काम  का  सवाल  ज्यादा

 बात  न  रहे  ।  दलबन्दी  छोड़  देनी  पड़ेगी ।
 नहीं  हैं  ।  में  कहूंगा  कि  ऐसी  बात  ठीक

 सरकार  का  काम  करने  वाला
 दलबन्दी  होते  हुए  न्याय  नहीं  हो  सकता  |

 नहीं है  ।  जिस  तरह से  रामायण  में  जनकपुर में  जनक
 जी

 तो
 वह  होना  जो  यह  समझे  कि  में  से

 बहुत  सुन्दर  कहा  है
 कि  :

 tar  का  सेवक  हूं  शासक  नहीं  हूं
 ।  यहां

 राष्ट्रीकरण  होने  जा  रहा  हैं  ।  दिल्‍ली

 के  ट्रांसपोर्ट  राष्ट्रीयकरण  बहुत  दिनों
 लिखा

 न
 विधि  वैदेही  विवाह  1.0

 से  शायद  उस  के  gree  खर्चे  की

 जांच
 भी

 होनें  को  है  कि  किस  तरह
 से  चलाया

 उसी  तरह  से  में  भ्र पने
 विचार

 को
 श्राप

 जारहा  ।  मैंतो  कहता  हूं  कि  राष्ट्र-य

 करण  हो  यह  बहुत  भ्रमणी  बात  है  ।  आजकल  दलबन्दी  तब  तक  न्याय  की  आशा

 कम्पनियां  व्यक्तिगत  ढंग  से  चलाई  जा  रही  नहीं  कौर  जव  न्याय  नहीं  है  तो  सुख  कौर  शान्ति

 हैं  लेकिन  राष्ट्रीयकरण  हो  जात ेके  बाद  तो  की  राशा  कैसे  की  जा  सकती  है  ।  इस  वास्ते

 किसी  का  काम  नहीं रह
 जायगा  ।  हमारे  भाई  में  कहता  हूं  कि  खेर  जो  हो  रहा  है  उस  का

 श्री  नारायण  दास  जी  ने  बड़ी  खूबी  के  साथ  विरोध  तो  मैं  नहीं  करता  लेकिन  इस  का  स्वागत

 शर
 बड़े  site  के

 साथ
 कह

 दिया
 भाई

 रोहिणी  करने  का  भी  तो  साहस  नहीं  खैर  करते
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 हू ंतो  करिये  लेकिन  यह  देखना  होगा  शुरू  प्रकट  gar  कि  राष्ट्रीयकरण  की  व्यवस्था

 जैसा  कि  ate  लोगों  ने  भी  कहा  कि  कार्य  क्यों  कर  जो  उस  कमेटी  न  रिपोर्ट  दी

 ठीक से  चले  ।  मं  भी  इस  कार्य  के  लिये  उन  को  उस  से  कौर  जो  अज  तक  इस  को  चला  रह

 बधाई  देता  कारपोरेशन  के  सदस्य  ऐसे  लोग  हें  उन  लोगों  ने  अपनी  दिक्कतें  कि

 किये  जायें  जिन  का  दिमाग  राष्ट्रीय  दिमाग  सरकार  की  सहायता  बिना  इस  को  नहीं  चला

 देश  का  भला  चाहें  alt  तो  इस  कारण  राष्ट्रीयकरण  की  तरफ जो

 वह  संस्था  को  ठीक  से  चाहें  गवर्नमेंट  जा  रही  ग्राम  जो  इस  को  चला

 और  देश  के  हित  में  चाहें |  यह  रहे  हें  बे  इस  से  लाभ  नहीं  उठा  रहे  उन  को

 नहीं  होना  चाहिये  कि  किसी  को  खुश  करने  हानि  हो  रही  वह  हानि  दूर  हो

 के  लिये  या  किसी  को  पुरस्कार  देन  के  रूप  में  इस  vera  से  उन  की  बत्ती  की  पूर्ति  के  लिये

 लिया  जाय  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।  जसा  सरकारी  सहायता  झ्रावश्यक  हैऔर  जो  ब

 कि  शर  लोगों  ने  कहा  मं  भी  मंत्री  तर्क  दी  जाती  रही  इसलिए  यह  उचित

 समझा  गया  किः  सरकार  इस  को  अब  ले दय  से  कहूंगा  कि  काय  तो  अच्छा  भले  ही

 उसे  अभी  कुछ  लाभ  न  हो  लेकिन  चेष्टा  करनी  इस  कारण  अरब  यह  कदम  उठाया  गया  है  ।

 चाहिये  उस  चेष्टा के  लिय  में  अभी  areas  इस  तरह  से  भी  जो  कदम  उठाया  गया  हैं  वह

 सुन्दर  ही  हे  और  अच्छा  ही  ह  श्र  उम्मीद  की देता हूं  शर  बधाई  देता हूं
 कि  चेष्टा  सफल  हो

 लेकिन  सावधानी  पूरी  होनी  चाहिये  जाती हू  fe  इस  से  देश  का  लाभ  भी होगा

 और  दलबन्दी  की  बात  दिमाग  से  हमेशा

 के  लिये  हटा  देनी  चाहिय  ।  इस  सम्बन्ध  में  जसा  कि  प्रश्न  उठाया

 गया  है  वह  यह  है  कि  इस  का  संचालन  किस

 att  सिंहासन  tag  गोरखपुर  प्रकार  से  हो  ।  कराया  संचालन  उस  प्रकार  से

 :  सभा नेत्री  यह  विधायक  हो  जसी  किਂ  इस  विधेयक  में  व्यवस्था  की  गई

 जो  अज  भवन  के  सामन  उपस्थित  हर  है  या  उस  प्रकार  से  हो  जसा  कि  रेलवे  का

 प्रकार  से  समर्थन  के  योग्य  है  ।  अगर  खेद  है  संचालन  हो  रहा है  या  जैसे  कि  राज  प्रान्तों

 तो  केवल  इस  बात  का  किਂ  यह  विधायक  इतने  में  मोटर  ट्रांस पो टें  का  संचालन  हो  रहा  हैं  ।

 दिनों  बाद  कराया  |  जब  कांग्रेस  सरकार  प्रान्तों  में  मोटर  संचालन  के  लिये  कोई

 बनने  के  बाद  यातायात  के  हर  एक  साधनों  रेशनन  हीं  बने  ।  केन्द्र  में  रेलवे  के  संचालन  केਂ

 के  राष्ट्रीकरण  की  व्यवस्था  प्रारम्भ  लिय  कोई  कारपोरेशन  नहीं  है  ।  सरकारी

 उसी  वक्त  उचित  था  किः  यह  विधेयक  भी  महकमे  से  ही  उस  का  संचालन  बहुंत

 उस  राष्ट्रीकरण  को  धारों  में  डाल  दिया  जाता  ।  दिनों  से  हो  रहा  ae  सफलतापूर्वक

 हर  एक  प्रान्त  न  नन अपन  अपन  यहां  मोटर  आर  योग्यतपूर्वक  तथा  लाभ  के  साथ  हो  रहा

 बसे  का  राष्ट्रीयकरण  कर  लिया  ।  जहां  किः  है  ।  तो  कोई  वजह  नहीं  मालूम  होती  कि  यह

 छोटे  छोटे  काम  करने  वाले  अपनी  जीवन  यात्रा  संचालन  भी  उसी  प्रकार  से  क्यों  न  किया  जाय

 बसों  के  माफी  करते  थे  वहां  उन  का  जिस  तरह  से  हमारा  रेलवे  बोर्ड  बना

 करण  कर  के  देश  का  कुछ  हद  तकਂ  उसी  प्रकार  से  यह  बोर्ड  भी  बना  दिया  जाता

 उत्थान  ग्रा  और  रास्ता  चला  |  जो  स्कोर  वह  हवाई  जहाज  के  यातायात  का  संचालनਂ

 यह  विधेयक  आया  है  ।  तो  उस  का  इस  नाते  तो  सही  रूप  से  कर  सकता  लेकिन  अराज

 स्वागत हैं
 ।  किन्तु  इस  सम्बन्ध

 में
 जो

 माननीय  इस  विधेयक  में  दो  कार्पोरेशनों  की  व्यवस्था

 मंत्री  ने  श्पपना  वक्तव्य  दिया  हैं  उस  से  यह  की  गई  है  ।  कूछ  लोगों  को  सन्देशा  डर
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 किः  शायद  यह  व्यवस्था  इस  कारण  से  की  गई  हूं  शर  दोनों  कारपोरेशन  अपस म दफा म  दफा  ३६

 हो  कि  इस  उद्योग  के  संचालन
 में  दो  महान  के अनसार च्च्  समय  समय  पर  मिल  कर  काम

 धनी मानी  व्यक्ति  टाटा  करेंगे  तो  मेरे  विचार  से  तो  एक  ही

 श्र  बिड़ला  रोक  यह  जो  दो  कारपोरेशन  को  रोशन  शझ्रावद्यकता  थी  |

 रूप  दिया  गया  है  वह  इस  लिय है  fe  इनਂ

 दोनों  व्यक्तियों  को  किसी  न  किसी  रूप  में  दूसरा  कारण  उन्हो ंने  यह  बताया  कि

 कह  कारपोरेशन  कर  के  एकਂ  at रखन  का  विचार  जैसा  किः  श्रीमती  रेणु

 चक्रवर्ती  न  बताया  था  कि  वायद  टाटा  कारपोरेशन  करने  में  जो  भ्रामक  लाभ

 नरेगा  वह  इतना  नगण्य  है  कि  उस  की  परवाह शर  बिड़ला  इस  के  सभापति  बनाये  जायें  ।

 काश  यह  तो  जो  जनता  की  इस  के  नहों  की  जा  सकती  |  मेरी  समझ  में  जो  राज

 लिय  स्वागत  की  भावना  है  वह  प्र स्वागत  हमारे  देश  में  पैसे  पैसे  की  कमी हैं  शौर

 में  न  बदल  जाय -।  मेरे  विचार  से  तो  उचित  हर  तरह  से  हम  जब  चोरों  विदेशों

 यह  था  किਂ  रेलवे  जेबों  की  तरह  से  इस  का  से  सहायता  ले  रहे  हें  तो  उस  में  हम  एक

 पैसा  भी  बचा  सकें  तो  वह  देश  के  हित  में  है  ।
 भी  संचालन  सरकार  करती  ।  लेकिन  सरकार

 इस  को  कारपोरेशन के  जरिये  करती  हूं
 वह  दो  पैसे ही  कम  इसलिय  हम  अलग

 कारपोरेशन  कायम  मेरे  विचार  में  उचित तो  एक  कारपोरेशन  के  जरिये  करना

 दो  कारपोरेशन  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  ह्  नहीं  इस  बिल  पर  विचार  करने  के  लिये

 माननीय  मंत्री  ने  जो  अनाज  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  कमेटी  बनाई  गई  है  कौर  उस  में  विशिष्ट

 प्रक।र  के  व्यक्ति  मेरे  ख्याल  से  वे  इस  पर
 वक्तव्य  दिया  उस  में  उन्हों  ने  इस  के  लिय

 केवल  तीन  कारण  बतलाये  हैं  कि  दो  विचार  करेंगे  र  देखेंगे  अगर  एक  ही

 कारपोरेशन  के  जरिये  यह  काम  हो  सकता  हैं
 दन  कयों  बनाये  जा  रहे  ए  एक  तो  यह  बताया

 fe  इंडिया  इंटरनेशनल  एयरवेज  जो  था  उस  तो  वह  एक  ही  की  व्यवस्था  दो  की

 इस  के  अन्दर  गुडविल  हैं  शौर  इस  में  जो
 का  गुडमैन  भला  नाम  है

 ।
 उस  भले  नाम

 को  रखने  के  लिय  जरूरी  है  कि  इंडिया  इकानामी  धन  की  बचत

 नेशनल  के  नाम  से  अलग  कारपोरेशन बनाया
 वह  बहुत  कम  यह  स्याल  नहीं

 होना  चाहिए  ।
 जाय  र  दूसरा  जो  कारपोरेशन  वह  जो

 भ्रान्त  रिकਂ  व्यवस्था  उस  के  लिये  |

 लेकिन  भ्रमर  wig  विधेयक  की  भिन्न  भिन्न
 इस  के  wear  श्राप  यह  भी  देखा  कि

 कारपोरेशन  कायम  करने  में  कितनी  ale
 धाराओं  में  जायें  तो  घारा  ३६  में  व्यवस्था

 व्यवस्था  को  करनी  पड़ेगी  |  एक  तरफ

 है  कि  दोनों  कारपोरेशन  ame  में  मिल
 तो  कारपोरेशन  फिर  एक  ट्रांसपोर्ट

 जुल  कर  काम
 धारा  ३  या

 चार  के  काउंसिल  कारपोरेशन  को  चुनने  वाली

 अन्दर  यह  है  एक  कारपोरेशन  को

 चेयरमैन  दोनों  कारपोरेशन  का  चेयरमेन
 तर  ट्रांसपोर्ट  काउंसिल  को  चुना

 वाली  भीਂ  सरकार  होगी  |  अरब  इस  के  अन्दर
 भी  हो  सकेगा  ।  एक  कारपोरेशन  का

 नम्बर  दूसरे  कारपोरेशन  का  मेम्बर
 दो  कारपोरेशन  होंगे  |  दोनों  के  अलग  अलग

 arta  होंगे  दोनों  की  अलग  अलग  व्यवस्था

 होगा  |  अगर  एक  कारपोरेशन
 होगी  भ्र  ट्रान्सपोर्ट  काउंसिल  का  काम  होगा

 के  मेम्बर  दूसरे  कारपोरेशन पर  हो  सकते  कि  इन  के  फर  रेट्स  निश्चित  करें  कौर  झ्रापसा
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 में  जो  कोई  झगड़ा  उस  को  सुलझा  |  फिर  va  को  कहा  गया  कि  उन
 को

 उपरोक्त  प्रयोजन  के  लिय  हाई  लैवल  पर  अमूक  श्रमिक  इम्तिहान  पास  करने  पड़ा  ।

 एक  ट्रांसपोर्ट  काउंसिल  यानी  उन  को  उस  समय  बगर  इम्तिहान  पास

 किय  अगर  प्रोमोशन  मिल  सकता  था  तो ट्रांसपोर्ट  काउंसिल  एक  प्रकार  से  रेलवे  बोझ

 का  जो  प्राय  हैं  उस  को  लेने  जा  रही  है  |  कर्ब  उन  को  इम्तिहान  पास  करन  के  लिये

 तो  इस  प्रकार  से  कारपोरेशन  की  जगह  कहना  कहां  तक  उचित  हैं  ।  अगर  अनाज

 ट्रान्सपोर्ट  काउंसिल  ही  बना  कर  क्यों  न
 बाबू  रामनारायण  fag  जी  से  कहा  साथ

 संचालन  किया  जाय  ।  यह  करना  बचें  के  कि  बी०  Uo  का  इम्तिहान  देवें  तो  बी०  To

 लिहाज  से  भी  ठीक  होगा  |  कारपोरेशन  कायम
 होते  हुए  भी  वह  शायद  फल  हो  जायें

 करने  में  प्रतीक  वच  है  |  जो  सुविधायें  उन  को  art  प्राप्त  हैं  व

 इस  में  में  ने  एक  बात यह  देखी  कि  जितने  मिलनी  चाहिये  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  जी

 अधिकारी  @  वे  सब  रखे  जावेंगे  थौर  उन  से  अनुरोध  है  fe  झ्राइवासन  तो  श्राप

 को  यह  आश्वासन  भी  दिया  गया  हूँ  कि  उन्हें  दे  रहे  हूं  लेकिन  बाद  wet  कहीं

 निकाला  नहीं  जायगा  ।  उन  की  जो  सुविधायें  न  जाये  क्योंकि  जब  तक  नवीन  झ्र धि कारियों

 हैं  वे  वेसे  ही  कायम  रखी  इस  सम्बन्ध  म  श्राप  के  देश  के  प्रति  इस  ara

 में  मूझे  एक  डर  हूं  आर  उस  को  में  माननीय  का  इत्मीनान  न  विश्वास  न  हो  far

 मंत्री  जी  के  सामने  रख  देना  चाहता  हूं  उन  के  लाभ  उन  के  काय  उन

 जस  समय  बी०  रेलवे एन  ०
 डब्ल्यू

 ०  की  सुविधाओं  में  कोई  कमी  नहीं  तब

 को  eo  रेलवे  की  गई  तो  उस

 समय  बी०  एन ०  डब्ल्यू०  रेलवे  के  ह
 तक

 उन  से  पूर्ण  सहयोग  प्राप्त  करना

 ।

 भ्र घि कारियों  को  उस  के  नौकरों  को  यह

 अ्राइवासन  गवर्नमेंट  ने  दिया  कि  जो  उन  को  यह  विश्वास  होना  चाहिये  कि

 जब  तक  वह  चोरी  न  अथवा जो  सुविधायें  उन  को  उस  रेलवे  में  प्राप्त  थीं

 वे  सब  सुविधायें  उन  सरकार  से  मिलती  न  करें  वह  उठाये  नहीं  जायेंगे
 ।

 जरगर

 कर्मचारी  यह  समझ  कर  काम  करें  कि  हमारी शौर  एक  बार  दो  कई

 यह  श्रीनिवासन  दिया  गया  ।  लेकिन  बावजूद  सर्विस  परमानेन्ट  मुस्तकिल  है  तो

 इस  झ्राइवासन  के  वे  सुविधायें  उन  से  छीन  दारी  अर  नेकनियती  के  साथ  काम  कर

 ली  गईं  अर शभ्राज  जो  उस  रेलवे  के  पुराने  सकते  इसलिये  में  सरकार  का  इस  श्योर

 अधिकारी  हैं  उन  को  सुविधायें  नहीं  हें  जो  कि  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  खास  तौर  से

 राज  सरकारी  मुलाजिमों  को  प्राप्त  हैं  ।  एकਂ  wa  एक  नई  व्यवस्था  को  अपने  हाथ  में

 मामूली  सी  बात  हूं  श्राफ  रिटायरमेंटਂ  के  लेन  जा  रहे  हें  उस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण

 बारे  जो  सरकार  के  नव  में  वहां  सहरावत  में  करन  जा  रहे  हें  इस  बात  को

 ala  उन  को  रिटायरमेंट  की  एज  ६०  वर्ष  अवश्यक  कि  यह

 रूप  से  और  उचित  रीति  से  सम्पन्न लेकिन  उस  रेलवे  के  वक्त  के  जो  पुराने
 ~

 कारी  हैं  उन  के  लिये  वह  ह  ५५  जब  दोनों  कौर  उस  उद्योगਂ  मे ंजो  काम  करने  वाले

 ने  सरकारी  नौकरी  कबूल  की  तो  दोनों  में  उन  के  दिल  में  एसा  अंदेशा  न  हो  किः

 दो  व्यवस्था  हों  य  ह  मेरी  समझ  में  नहीं  ara  11  वे  रिप्लेस  किय  जायंगे  ।  नय  शौर  पुराने  जो

 तो  कहीं  एसी  ही  व्यवस्था  इस  में  भी  न  कर्मचारी  हेमैन  की  सुविधायें  एक  समान  हों

 हो ।  ag  न  हो  कि  नये  जो  भरती  होंगे  उन  की
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 सिहासन

 कुछ  अर  सुविधायें  होगी  रोक  पुराने  लोगों  की  लायबिलिटी  किस  तरह  से  हम  यह

 की  दूसरी  सुविधायें  होंगी  ।
 हमारी  समझ  में  नहीं  जाता  ।  इसलिये  में  इस

 विषय  की  शर  सि  टेस्ट  कमेटी  का  ध्यान
 अब  में  थोड़ा  कम्पेन्सेशन  क्लास  के  बारे

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  हम  उन  से
 में  कहना  चाहता  में  ाप से शुरू से  शुरू  मे ंही  कह  उस  की  कीमत  तो  हम  उन  को  लेकिन

 कि  मुझे  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  ने  मुहाविरे  बिलिटी  उन्हीं  के  ऊपर  रहे  उस  से  हम
 के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  उस  में  बहुत  as

 श्र  स्टेट  से  कोई  मतलब  न  रहे  ।  हम  जो

 मालूम  होता हू  ।  हम  ३१  दिसम्बर  सन्‌  ५२
 कुछ  उन  से  We  स  मशीनरी  दफ्तर  इरादी

 at  जिस  दिन  एपायन्टेड  हो  उस  दिन
 उन  को  उचित  कीमत  हम  उन  को  शझ्रवद्य  पर्दा

 से  इन  कम्पनियों  की  जितनी
 लेकिन  किसी  तरह  का  दायित्व  अपने

 टीम  यह  सब  हम  ले  मेरी  समझ  में
 ऊपर  भ्रोढ़ना  हम  को  बड़ी  मुसीबत  तर

 ag  लाइबिलिटीज  हमारे  लिये  लेना  कुछ  कठिनाई  में  डाल  क्योंकि  व्यापारी वर्ग

 नहीं  जान  क्योंकि  उत्तर  प्रदेश
 को  श्राप  जानते  कर्जा  दिन  प्रति  दिन

 में  जब  जमींदारी  अ्बालिशन  हुई  तो  उन  को
 बढ़ता  बहीखाता  तैयार

 सम्पत्ति  का  उचित  मुआवीया  तो  सरकार
 करने  में  उन  को  देर  नहीं

 द्वारा  दिया  जाना  तय  पाया  गया  लेकिन  सरकार
 इनकम  टेक्स  बही  अलग  होती

 पर  उन  पर  रहे  किसी  दायित्व  का  बोझ  नहीं  और  हिसाब  को  बहो  अलग  होनी  है
 सरकार  पर  कई  लायबिलिटी  नहीं  अ्रौर  बही  का  बिगाड़ना  बहुत  मुश्किल

 सरकार  का  उस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 होता  MC  नगर  हम  ने  कर्ज़  इत्यादि  के

 सरकार  केवल  उन  की  सम्पत्ति  का
 दायित्व  भी  अपने  सिर  पर  लिये  तो  हम

 मुआवजे  के  तौर  पर  उचित  दाम  देगी  ।  जहां
 एकਂ  बड़ी  उलझन  में  अपने  श्राप  को  फंसा

 तक  दायित्व  की  सवाल  हैं वह  यह  समझें  अथवा
 लेंग  शौर  उस  में  से  निकलने  में  महीनों

 उन  के  महाजन  सरकार  को  इस  से  कोई
 जायेंगे  ।

 सरोकार  नहीं  होगा  ।  इस  लिये  में  सरकार

 इस  के  अलावा  इस  बिल  में  दफा  १८ को  सावधान  कर  देना  चाहता  हूं  कि  जो

 की  जोर  में  ड्राप  का  व  सदन  HT  ध्यान  खींचना
 कुल  उत्तरदायित्व  लेना  रहे  उस  कभार

 arg  पर  alae  इतना  पड़  जाये  किਂ  जो  ऐसे  चाहूंगा  |  इस  में  है  कि  राष्ट्रीयकरण  करने  के

 बाप  को  मिलन  वाले  वह  नहीं  के  बराबर  बाद  भी  कुछ  कम्पनियों  को  अधिकार  रहेगा

 हो  जायें  ।  कज  से  दबे  हुए  दायित्व  को  कि  वह  अ्रपनी  व्यवस्था  स्वयं  कर  सरके  |

 लेना  कहां  तक  उचित  होगा  ?  कम्पेन्सेदान  की  दफा  १८  के  wat  यह  हं
 :  निहित  वायु

 कीमत  लगाने  का  जो  तरीका  झप  ने  रक्खा  यातायात  सेवाओं  का  निगमों  के  लिये

 वहू  उन  को  देने  की  तरफ  ही  ज्यादा  हैं  संरक्षण  दाडयूल्ड  एयर  ट्रांसपोर्ट  सर्विसेज

 ज्ञापन  कहा  कि  हम  इतने  परसेंट  दाम  डकोटा  रहेंगी  लेकिन  नान  शड्यूल्ड  में  कह  गया  हैं

 के  देंगे  ।  र  इतनी  कीमत  एयरक्राफ्ट  की  किः  aa  अमुक  तरह  केਂ  गलतियों  को  वह

 तो  हमें  इस  बात  को  देखना  होगा  किਂ  कम्पनियां  ले  जा  सकती  वह  यात्री  कौन

 हम  उन  की  कीमत  जरूरत  से  ज्यादा  तो  नहीं  होंगे  ?  यात्रियों  को  उड़ान  विद्या  की  दिक्षा

 दे  रहे  हम  जो  चीज  उन  की लेवें  ag  उचित  देने  के  हेतु  वह  कम्पनियां  ले  जा  सकती  हं

 मलय  पर  यह  तो  ठीक  लेकिन  उन  शर  दूसरे  पैरंट्स  या गुड्स  को
 ज्वाय  राइट्स
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 स्वागत  करते  अर  माननीय  मंत्री के  लिये
 ले

 जा  सकती  हैं  :  लेकिन
 गुड्स को को

 ज्वार  राइड्स  के  लिये  ले
 जाना  यह  तो  कुछ  को  एसा  विधेयक  लाने के  लिय  धन्यवाद

 समझ  में  नहीं  भ्राता  ।  दफा  १८  डी  में  इतना  देते  हैं  ait  हम  चाहते  हैं  कि  सिलेक्ट  कमेटी

 जिक्र  a र  |  गुड्स  का  ज्वाय  राइड्स  में  इस  पर  पूरी  तरह  सोच  विचार  करे
 भ्र  मेरे

 atfaat  होना  समझ  में  नहीं  जाता  सुझावों  पर  भी  गम्भीरता  से  सोचे  कौर

 इस  के  अलावा  में  यह  भी  कहना  चाहता  शीघ्र  से  शीघ्र  इस  को  कानून  का  रूप  दिया

 हूं  कि  मूझे  डर  हैं  कि  इन  दो  कॉलेजों  के  जाय  ।  इस  से  देश  का  हित  कौर  कल्याण  होने
 a मातहत  कम्पनियां  बहुत  से  मुसाफिरों  को  ले  वाला  ्  ।

 जायेंगी  कौर  बहाना  यह  बना  देंगी  कि  हम  इन
 श्री  जोखिम  अल्वा

 )  यह
 को  उड़ान  सिखाने  के  लिय  ले  जा  रहे  या

 गेंद  की  बात  है  कि  सरकार  ने  ऐसे  राष्ट्रीय
 बीमार  हूं  इस  लिय  ले  जा  रहे  कौर  बिल

 अगर  कोई  इन  क्लोज का  उल्लंघन  करते  हुए
 महत्व  के  मामले  को  देर  से  प्रस्तुत  किया  हैं  ।

 हमारी  वायु  शक्तिशाली  होनीਂ  चाहिये
 पकड़ा  भी  गया  तो  उस  को  एक  हजार  जुर्माना

 जिस  से  कि  संकट  काल  में  हम  उस  पर  निर्भर
 या  तीन  महीन  की  सजा  होगी  ।  जहां  तक

 रह  सकें  ।  भारत  के  भूतपूर्व  वायसराय  न्य
 एक  हजार  जर्मान  का  सवाल  यह  कम्पनियां

 लिनलिथगो  ने  कहा  था  कि  अस्त्र  का
 एक  फ्लाइट  में  दस  दस  हजार  कमा  लेंगी

 सामान  अन्य  महत्वपूर्ण  युद्ध  सामग्री
 झर  इस  लिय  यह  जुर्माना  अदा  करना  उन

 का  उत्पादन  गैर  सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा
 के  लिये  कोई  बड़ी  बात  न  होगी  ।  में  समझता

 हूं  कि  इस  तरह  की  अनुचित  कार्यवाही  करने
 नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  हमें  अपनी  हवाई

 कम्पनियों  को  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  के  हाथ
 और  फायदा  उठाने  का  उन  कम्पनियों  को  हमें

 में  क्यों  रहने  देना  चाहिये  |  इसे  तो  सरकार  को
 अ्रवसर  नहीं  देना  चाहिये  ।  रेलवे  का  हम  ने

 राष्ट्रीयकरण  तो  श्राप  देखते  हें  कि
 अपने  अधिकार  में  ले  लेना  था

 जिस  से  कि  इस  में  होने  वाली  गड़बड़ी  रोकी
 रेलवे  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  चलान  नहीं

 जा  सकती  |
 देते  ।  इसलिये  में  उचित  समझता  हूं  कि  जब

 हम  एयर  सर्विसेज  का  राष्ट्रीयकरण  करने  जा  गत  युद्ध  के  बाद  हमारे  पासਂ  पचास

 रहे  हें  तो
 दफा  १८  की  इस  बिल  में  मौजूदगी

 कर्ट्स  कमाण्डो  वायुयान  थे  ।  हम  ने  इस  के

 मुझे  कुछ  उचित  कौर  आवश्यक  मालूम  नहीं  बारे  में  क्या  किया  ?  सरकार  इस  मामले  में

 एक  गैर  सरकारी  व्यक्ति  के  साथ  बात  तय पड़ती  कि  हम  कोई  इस  तरह  की  विशेषता

 wa  ताकि
 वह  कम्पनियां  ज्वाय  कर  चुकी  है  ।  किन्तु  यदि  वह  व्यक्ति  हम  लोगों

 या  उड़ान  विद्या  सिखाने  के  बहाने  या  और  का  ख्याल  न  कर  के  पैसे  बनाने  की  फिराक  में

 किसी  बहाने  बीमारी  शादी  को  ले  कर  जीवित  हो  तो  सरकार को  यह  ठेका  रह  कर  देना

 te  |  इस  लिये  सेलेक्ट  कमेटी  को  इस  विषय  चाहिये  ।  अंग्रेजों  ने  भारत  छोड़ते  समय  इन

 पर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  इस  तरह  की  वायुयानों  के  बारे  में  यह  कहा  था  कि  ये  हवाई

 ता  रखना  देश  केਂ  हित  में  है  ate  राष्ट्रीयकरण  जहाज  हवाई  यात्रा  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  थे  ।'

 के  हित  में  साधक  होगा  या  बाधक  होगा  |  ये  भ्र मेरी का के  बने  हुए  हें  |  अंग्रेज़  यह  चाहते

 थे  कि  हम  इंग्लैंड
 के

 बने  वाइ किंग्स  जहाज़ों मेरी  राय  में  इस  दफा  १८  को  बिल  में  से
 को  खरीदें  |  तो  क्या  केवल  इसी  लिये  ही

 निकाल  देना  चाहिये  ।  इन  दादों  के  साथ  यह
 हमें  ये  हवाई  जहाज़  बेच  देने  चाहियें  ।  मुझे

 जो  व्यवस्था  की  जा  रही  है  इस  का  हम  बताया  गया  है  कि  किस  कमाण्डो  जहाज़
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 वाइकिंग्स  के  समान  ही  कौर  डकोटा ओं  से  इन  में  ईमानदार  तथाਂ  उत्साहीਂ  व्यक्ति  थे

 अच्छे  चलते  थे  ।  १  यहां  हमारी  राष्ट्रीय  जब  सरकार  इन्हें  अपने  अघिकार में  ले  ले
 नीति

 का  संचालन  करते  थे  कौर  वे  यह  नहीं  तो  इन  मं  से  ये  बातें  खत्म  नहीं  हो  जानीਂ

 चाहते थे  कि  इन  जहाजों का  प्रयोगਂ  किया  चाहियें  ।  हमारी  हवाई  कम्पनियों  में  दुघ  टना  यें

 जाय  क्यों  कि  ऐसा  करने  से  शारीरिक  को
 बहुत कम  हुई  इन  में  अच्छे  विमान

 रुपया  जाता  ।  इस  संसद्‌  का  देश  के  प्रति  अन्य  कार्यकुशल  कार्यकर्त्ता  तथा  अच्छे  प्रबन्धक

 यह  कत्तव्य  हे  कि  वह  इस  बात  का  ध्यान  रखें  हैँ  हमारी  हवाई  कम्पनियों  के  जहाज

 कि  हमारे  पास  जो  भी  हवाई  जहाज
 या

 निर्घारित  समय  पर  चलते  हे  |  सरकार  द्वारा

 हों  उन  उपयोग  किया  जाय  दौर  उन्हें  इन्हें  अपने  प्रधान  ले  लेने  पर  इन  की

 रद्दी  समझ  कर  फेंक  न  दिया  जाय  ।  इन  हवाई  वैसी  ही  रहनी  चाहिय े।

 जहाजों  को  ऐसे  विमान  चालक  चलायें
 हमें  अपने देश  में  हवाई  जहाज़ों के  फालतू

 जी  ईमानदार  भ्र  देश  भक्त  हों  ।  इन  को  यहां
 पुर्जे  बनाने  चाहियें  ।  हमारे  देश  के  प्रात  पास

 रखना  से  हम  प्रंग्रेज  हवाई  जहाज़ों  के  दाम  को  ७-८  देश  हम  उन्हें  ग्रसने  देश  में  मशीनें
 कम  रख  सकते  ह  र  हम  उन  निर्यातकों  से

 ate  फालतू  बना  करदे  सकते  हैं  ।
 बच  सकते  हूं  कि  जो  हमारी  राष्ट्रीय  हितों

 के  विरुद्ध  पैसा  बनाना  चाहते हे  ।  हमारे
 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  फैक्टरी  में  प्रभी  तक

 हवाई  जहाज़ों के  इंजिन  नहीं  बनते
 ।  युद्ध

 देश  के  लगभग १००  विमान  चालक  जिन

 काल  में  अमरीकन यहां  हवाई  जहाज  बनाने
 के  पास  पी  लाइसेंस  बेरोजगार  हे  ।

 इन  को  हवाई  कम्पनियों  में  कास  पर  लगाया
 की  फैक्टरी  खोलना  चाहते  थे  किन्तु

 ने  ऐसा  नहीं  करने  दिया  ।  हमारा  कायें  क्रम
 जा  सकता  हैं  इस  से  पुरे  देश  में  हवाई  जहाज़ों

 के  मार्ग  बढ़  संकते  ह  श्र  उन  से  कराना  जाना
 ऐसा  होना  चाहिये  कि  आगामी  दस  वर्षों  में

 हम  यहां  अपने  हवाई  जहाज  बना  सकें  शर

 हो  सकता  है
 उन  के  इंजिन  भी  बनायें  ।  इस  काम के  लिये

 मेरी  दूसरी  बात  यह  है  कि  दो  निगम
 मैस श्मिट  जैसे  कार्यकुशल  आदमियों  को  ७५

 देवा  में  लायेंगे  ।  हमारे  उपकरण  बढ़िया  किस्म
 बनाना  ठीक  नहीं है  |  राष्ट्रीय हित  प्रौढ़  राष्ट्रीय

 सम्मान के  मामले  में  हमें किसी  व्यक्ति  विशेष  के  नहीं  कुछ  दिन  पूर्व  गज  नौ  सैना  के  एक

 द्वारा  किये  कामों  तथा  सेवाओं का  ख्याल
 श्रघधिकारी  जो  अब  भारतीय  नौ  सेना  में

 नियुक्त  मुझे  बताया  था  कि  हमारे  उपकरण

 नहीं  रखना  चाहिये  ।  हमें  are  मूंद  कर  भ्रंग्रेजों

 की  नकल  नहीं  करनी  चाहिये  ।  दो  निगम  बना
 द्वितीय  श्रेणी  के  हें  ।  किन्तु  जब  में  ने  उस  से

 दस  बहुत  बढ़िया  रडार  स्टेशन  बनाने  का
 देन  से  हम  दोनों  निगमों  के  कर्मचारियों  को

 एक  दूसरे  निगम  में  नहीं  भेज  सकते  ।  एयर
 अनुमानित  व्यय  पूछा  तो  उस  ने  कहा  किः  वह

 नहीं  जानता  था  ।  ऐसे  विशेषज्ञों  को  बुलाने
 इंडिया  इंटरनेशनल  में  बहुत  ही  भ्रच्छे  विमान

 से  क्या  लाभ  ?
 चालक  शौर  उपचारकों  हे  ।  हमारे  वायु

 सेना  तथा  हवाई  कम्पनियों  के  विमान  इन  वायु  निगमों  के  स्थापित  हो  जाने  से

 चालक  बहुत  ही  योग्य  और  कुदाल  हे  ।  हमारे  हमारे  विमान  चालक  विश्व  के  सभी  बड़े

 संचरण  मंत्री  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  देशों  में  जायेंगे  ।  इस
 उद्योग  की  हमें  इस  प्रकार

 देश  में  वायुयान  दुर्घटनायें  ना  हों  स्थापना  करनी  चाहिये  जिस  से  सरकार  का

 gare  कम्पनियों के  इस  वर्ष  के  कार्यकाल  में  इस  पर  पूर्ण  नियंत्रण  हो  ।  युद्ध की  दृष्टि  से
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 वायु  सेना  का  महत्व  सेना  तथा  नौ  सेना  से  ७  mite  ले  लिया  हें  या  जिन  at

 राष्ट्रीयकरण कर  दिया  tars  उन  में  श्रमिक अधिकार हो  गया  हैं  ।  युद्ध  काल में  इन  वायु

 को  वायु  सेना  को  विमान  चालक  देने
 दृष्टि  से  नुक्सान ही  हुआ  है

 ।
 म॑ं  समझता हुं

 |  कि  हमारे  देश में  सरकारी  उपक्रमों  पर

 जितना  घन  बरबाद  हुमा  उतना

 हमारे  देश  में  विदेशी  कम्पनियों  के
 किसी  देश  में  नहीं  garg  |

 हवाई  जहाज़  भी  चलते  हं  ।  उन  से  हमारी

 प्रवास  कम्पनियों  के  हितों  को  नुक्सान  पहुंचता  भारत  में  जैसी  स्थिति  ह  उसे  देखते
 है  ।  सरकार  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना

 चाहिये  कि  इन  विदेशी  हवाई  कम्पनियों  को
 हुए  हमें  किसी  बड़े  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण

 नहीं  करना  चाहिये  ।  क्यों  कि  इस  से  देश
 मामले  में  इतनी  छूट  नहीं  दी  जाये  ।

 की  श्राथिक  स्थिति  पर  प्रभाव  पड़ता

 हमारी  हवाई  कम्पनियां  बिना  तेल  के  यदि  सरकार  इन  हवाई  कम्पनियों  को  उचित

 चल  नहीं  सकतीं
 ।  १६४८  से  विदेशी  हवाई  सहायता  देती  तो  ये  बहुत  wast  प्रकार  से

 कम्पनियों  ने  तेल  के  दाम  बहुत  बढ़ा  दिये  हैं  ।  चलतीं  |  सरकार  का  कहना  यह  है  कि  वह

 में  नहीं  समझ  पाता  उन्हें  ऐसा  क्यों  करने  इस  उद्योग को  ३०  प्रतिशत तक  आर्थिक

 दिया  गया  ।  तेल  के  दरों  के  बारे  में  हजारों  यता  देती  तो  वह  इसे  भ्र पने  अधिकार में

 तथा  तेल  कम्पनियों  के  क्यों  नवेले  |  सरकार  इसे  अपने  अधिकार

 कारियों  के  बीच  बात  चीत  हुई  थी  ।  हमारे  में  ले  मुझे  इस  पर  अ्रापत्ति  नहीं  ।  किन्तु

 मंत्रियों  को  इस  बात  का  बहुत  ध्यान  रखना  क्या  सरकार  इसे  कर्ब  की  उपेक्षा  सस्ते  तरीके

 चाहिये  ये  स्विच  किन  बातों  पर  हस्ताक्षर  से  चला  सकती  हूँ  ?  पिछले  चार  वर्षों  से

 करते  है  ।  त्रस्त
 में  मु

 के  यह कहना  हूँ  कि  हमें  इस  उद्योग  में  यह  संकट  कैसे  पैदा  हो  गया  ?

 पदो  निगम  नहीं  बनाने  चाहियें  थे  ।  त्व  हम  पूरे  खर्चे  का  ४०  से  ५०  प्रतिशत  तक

 निगमों  के  लिये  भ्रष् पक्षों  की  खोज  कर  रहे  तेल  तथा  फालतू  पुर्जों के  खरीदने  पर  खर्चे

 ह्  हम  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  अथवा  किया  गया  |  सरकार  ने  इन्हें  सस्ते  दामों  पर

 विशेषज्ञों  में  से  ये  अ्रव्यक्ष  चुन  सकते  हें  ।  खरीदने  के  क्या  प्रयत्न  किये  ?  ये  चीजें  हमें

 हमें  इस  का  अ्व्यक्ष  नियुक्त  करने  के  मामले  में  आस्ट्रेलिया  के  मुकाबिले  में  बहुत  मंहगी  पड़ती

 उद्योगपतियों  के  पीछे  नहीं  पड़ना  चाहिये  ।  हैं  ।  इन  बातों  के  कहने  से  मेरा  अभिप्राय  यह

 नहीं है  कि  उद्योगपतियों  को  प्रोत्साहन
 श्री  जगजीवन  राम  :  शी  ग्रीवा  को  यह  दिया  जाय  ।  उद्योगपतियों  से  धन  लेने  के

 बात  ठीक  नहीं  है  ।
 भर  भी  तरीके  हें  ।  राष्ट्रीयकरण  के  मामले

 थ्री  बेला यु घन  :  यद्यपि  में  राष्ट्रीयकरण  में  हम  ठीक  उपायों  से  काम  नहीं  ले  रहें  ।

 के  सिद्धान्त  तथा  हवाई  कम्पनियों  के
 सरकार  ने  पैट्रोल  और  तेल  के  सीमा  शुल्क  पर

 करण  की  बात  को  मानता  हूं  किन्तु  में  इतना  €  कराने  की  छट  दी  है  ।  किन्तु  डाक  द्वारा  भेजी

 अवश्य  कहूंगा  कि  सरकार  ने  इस  महत्वपूर्ण  जाने  वाली  चीजों  के  दामों  में  वृद्धि  क्यों  कर

 उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  उपयुक्त  समय
 दी

 गई
 ?  मुझे  बताया  गया  कि

 सरकार  ने
 नहीं  चुना  |  यदि  सरकार  इन  हवाई  कम्पनियों  रात  में  हवाई  जहाजों  द्वारा  डाक  भेजने

 को  काफी  बढ़ावा  देती  तो  सरकार  को  इस  की  योजना  को  अ्रप्रत्यक्ष  रूप  से  Lovo

 उद्योग  कोकम  श्रे  हाथ  में  लेने  का  मौका  लाख  रुपये  श्रमिक  सहायता  प्रति  वर्ष

 at  नहीं  प्राता  ।  जिन  उद्योगों  को  सरकार  ने  दी  है  जिस  से  कि  लोग यह  समझें  कि  इस
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 योजना  को  सफलता  हुई  मेरा  कहना  यह  के  लोगों  को  लाभ  होंगा  ।  हमें  अपनी  अर्थ

 है  कि  झप  प्रकार  का  परीक्षण  अन्त  में  प्रसाद  व्यवस्थाਂ  को  दृढ़  आधार  पर  बनाना  चाहिये  |

 रहेगा  |  कौर  इस  उद्योग  से  सरकार  को  हानि  राष्ट्रीयकरण  से  गैर  सरकारी  उपक्रमों  को

 होगी  ।  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  हमारे  हानि  हो  रही  ह  ।  सरकार  ने  हीरा कुड  बांध

 हर  ay  बड़े  राष्ट्रीय  निर्माण  कार्यक्रम  हैं  ।  तथा  sey  परियोजनाओं  पर  करोड़ों  रुपयें

 हम  निर्धनता  तथा  बेकारी  की  समस्या  को  बरबाद  किये  हें  ।  मुझे  इस  में  सन्देह  है  कि

 कैसे  हल  करेंगे  ?  सरकार  कहती  है  कि  उस  के  हवाई  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  सफल

 पास  पैसा  नही ंहं  उसे  जनता  तथा  दूसरें  देशों  यदि  सरकार  के  पास  धन  हे  तो  पहिले

 से  ऋण  लेना  पड़ेगा  |  वह  भूमि  का  राष्ट्रीयकरण  इस  से

 सामान्य  आदमी  को  लाभ  होगा  |  सब  से  पहिले
 हम  यह  सानते  हं  कि  योजना  अयोग

 इसी  काम  को  किया  जाना  चाहिये  था  ।
 ने  ही  इस  बात  का  निर्णय  किया  था  ।  किन्तु

 हमें  पहिले  उन  कामों  को  अपने  हाथ  में  लेना  इसी
 से  राष्ट्रीय  योजना  सफल  हो  सकती

 ह  |

 चाहिये  जो  महत्वपूर्ण  श्ररौर  ग्रावइ्यक  ह  ।  अपने

 प्राय व्य यक  भाषण  में  माननीय  faa  मंत्री  श्री  मूलचन्द  दुबे

 ने  कहा  था  कि  भारत  सरकार  जन  :  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष  में  सरकार

 न  जो  सूचना  दी  वह  पर्याप्त कारी  राज्य  की  अर्थ  व्यवस्था  का  अनुसरण
 स्त  उस  के  गुण-अवगुण  की  चर्चा  म

 कर  रही है  ।  किन्तु  क्या  हम  सभी  बातों  को
 कर  के  में  विधेयक  की  कुछ  बातों पे जन  कल्याण  कारी  राज्य  की  दुष्टि  से  करते

 कुछ  दिन  qa  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि
 के  विषय  में  प्रवर  समिति  से  कुछ  निवेदन

 भारत  ढुनिपा के  बारह  भ्रच्छे  प्रभावित  देशों
 करूंगा  |  मं  भी  एक  ही  निगम  बनाये  जानें

 में  से  एक  किन्तु  इस  बात  के  भी  दो  पहलू
 के  पक्ष  में  हूं  ।  दूसरे  यह  उद्योग  सरकार

 स्वयं  प्रत्यक्ष  रूप  में  चलाया  जाना  चाहिये  ।
 कर  देश  में  विकास  उन्नति  हुई  किन्तु

 फिर  कम  से  कम  निगम  के  सदस्यों  झर  सभा - इस  के  साथ  यहां  भुखमरी  श्र  गरीबी  भी

 पति  की  अर हता यें  सदन  को  विहित  कर  देनी
 फैली  हुई  राष्ट्रीयकरण  के  मामले  में

 सरकार  गलत  नीति  से  काम  ले  रही  ह  जिस  का  चाहियें  ate  उन  को  व्यक्ति  विशेष  के  स्वविवेक

 असर  यहां  के  निर्धन  व्यक्तियों  पर  पड़ेगा  ।  केन्द्र  न  छोड़ना  चाहिये  |  सदस्यों  श्र

 पति  की  ग्रहंतायें  तो  विहित  की  ही  नहीं  गई

 सरकार  राष्ट्रीय  करण  के  कार्यक्रम
 साथ  ही  उन  के  वेतन  निश्चित  करने  का  प्रदान

 भी  स्वयं  उन्हीं  के  ऊपर  छोड़  दिया  गया  है  ,
 पर  इतना  धन  व्यय  कर  रही  ह  तो  वहू  जनता

 जो  अनुचित ह
 ।  सरकार  की  स्वीकृति  के  बिना

 के  लिये  उपयोगी  कामों  पर  क्यों  नहीं
 निगम  को  उनके  वेतन  निश्चित  करने  का

 व्यय  करती  |  मद्रास  सरकार  ने  दस  करोड़
 प्रतिकार  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  |

 रुपये  वह  उसे  नहीं  मिले  ।  जितना  घन

 राष्ट्रीयकरण  पर  लगाया  जा  रहा  है  वह  खंड  ७(२)  के  ग्रीन  निगम  को

 बाद  में  बेकार  ही  जायगा  |  इस  विधेयक  पर  किसी  भी  चल  या  सम्पत्ति  के  रखने

 मेरी  यही  aaa है  ।  इसी  लिये  में  ने  कहा  या  विसर्जित करने  की  शक्ति  दी  गई  हैं  ।

 था  कि  सरकार  की  नीति  स्थिर  नहीं  है  ।  इस  यह  शक्ति  सरकार  नियंत्रित  रहनी

 से  तो  गरीबों  को  हानि  हो  कर  एक  विशेष  चाहिये  ।  फिर  कम्पनियों  के  ऊपर  होने  वले
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 दावों  के  विषय  में  यह  उपबन्ध  ह  कि  सभी  श्री  कण  )
 :

 लिखित  दावों  पर  ध्यान  feat  मूझे  et  हे  कि  पिछले  सरकारी-उपक्रमों

 द्वारा  ned  fated  दावों  की  जो  संचित  निधि  से  बनने  पर  भी  निजी

 संयुक्त  समवायों  के  रूप  में  खड़े
 गधे

 के  विषय में  छः  महीने तक  की  एक  तिथि

 fafeaa  कर  दी  जानी  जब  तक  प्रणाली  को  न  अपना  कर  सरकार

 सरकार  या  शहरीकरण  के  पास  तक  दावे  aster  नागरिक-उदयन  लिये  बनने

 वाले  निगमों  को  एक  संसदीय  जीवन भेजे  जा  और  उन  वग  निर्णय  किया  जा

 सके  ।  इसी  प्रकार  तराशा  माननीय  मंत्री  द्वारा  वैध  बनाने  जा  रही  है  ।  इस

 चरण  की  कांग्रेस  पक्षी  सदस्यों  ने  पूरि  पूरी खंड  २७  (४)  के  तात्पर्य  को  भी  स्पष्ट  वर

 देंगे  ।  की  है  पर  सरकार  द्वारा  निरंतर  सहायता

 मिलत  रहने  पर  भी  शौर  दो  बार
 जब

 हमें
 निगम  का  स्वरूप  ही  विदित

 wig  आर  ४८  में  किराया  वृद्धि  की
 नहीं  तो  उसे  शक्तियों  का  प्रतिनिधान  करने

 का  अधिकार  केसे  दिया  ज  सकता  है  ।  अनुमति  मिलने पर  भी  एक  भी
 कम्पनी

 लता पूर्वक  न  चल  सकी  |  वायु-पातायात-जांच मेरे  विचार  से  निगम  को  भ्रुनियंत्रित  शक्तियों

 समिति  के  प्रतिवेदन  से  ये  सारी  बातें  स्पष्ट
 नदी  ate  प्रस्तुत  विधेयक  का  या  किसी

 अन्य  विधान  में  उन  का  स्पष्ट  उल्लेख  कर  दिया  हो  जाती ह  ।  डाक  का  विमानों  द्वार

 ले  जाया  भी  इसीलिये  शुरू  किया
 जाना  चाहिये  ।  जिस  प्रकार  नगरपालिका

 या  अन्य  निगमों  की  दोषियों  कौर  ‘ARTE
 गया  था  ।  १  Revs  से  पैट्रोल पर

 सीमाओं  अदि  का  स्पष्ट  उल्लेख  कर  दिया
 ear  प्रति  गैलन  की  छट  दी  गई

 जिस  से  सरकार  को  Reve  में  ३७.८  लाख
 जाता है  ।

 रुपयों  का  घाटा  FAT  था  ।  इस  प्रकार  इतनी

 थी
 अब्दुस्सलाम  )  :  उत्पादन

 सहायता  पाने  पर  भी  सफल  न  हो  सकने  वाली
 art  संचार के  समग्र  माध्यमों की  कम्पनियों का  राष्ट्रीयकरण  कर  के  सरकार

 करण  की  यात्रा  के  इस  चरण  का  में  सह
 इन  निजी  उपक्रमों  का  उपकार  ही  कर  रही

 स्वागत  करता  हूं  |  सरकार  इसी  से  बड़े  बड़े  व्यापारी  नौ  उन  की
 कम्पनियों को  दी  जाने  वाली  arise  सहायता  समेत  पत्रिकायें  जो  खनन  या  निर्यात

 की  दृष्टि  में  इस  विधेयक को  ate  भी  पहिले
 व्यापार  के  राष्ट्रीयकरण का  विरोध  करती

 अराना  चाहिये  था  ।  दो  निगम  न  बनाकर रेलवे
 इस,का  समान  कर  रही  हे  ।  स्पष्ट

 बोर्डे
 की  केवल  वायुचर्या-बोझ  ही  इन  पूंजीपतियों ने  युद्ध  काल  में  एकदम

 बनाया  जायਂ  ।  इस  में  बचत  भी  होगी  ak  किये गय  पैसे  से  सस्ते  भाव  में  अमरीकी

 कार्यक्षमता भी  रहेगी  ।  इस  राष्ट्रीयकरण  रही  जहाज  खरीदे  प्रौढ़  सरकार  की

 वायु-कम्पनियों  के  कर्मचारियों  को
 सहायता  के  बल  पर  ही  वे  तक  चलते

 विशेष लाभ  होग--उन  के  वेतन  इरादी  एक  से
 रहे  थे

 ।
 राज  राष्ट्रीयकरण में  ही  उन  का

 हो  जायेंगे  और  उन  की  नौकरियों  में  स्थायिता
 कल्याण  है  और  यह  राष्ट्रीयकरण ब्रिटेन  के

 श्रायेगी
 ।  क्षतिपूर्ति के  विषयਂ  में  मेरा  निवेदन  कोयला-व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण  के  समान

 हू  कि  arr  बाजार  मूल्य  कम  होने  पर  उन  को
 घाटे  का  राष्ट्रीयकरण है  ।

 राज  के  भाव  से  ही  क्षतिपूर्ति की  जानी

 चाहिये  इन  शब्दों  के  ata  में  इस  विधेयक  जय  प्रकाश  नारायण  ने  नेहरू  से  एकਂ  पत्र

 का  समर्थन करता  हूं  ।  में  कहा  था  कि  रही  का  भ्र धि ग्रहण  करते  समय
 4441?  51)
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 to  सुब्रह्मण्यम |

 स्थान  पर  नौकरशाही  करेगी  ।  कर्मचारियों रही  के  ही  दाम  चुकाइये  ।
 ७-८

 लाख  की  कीमत

 वाले ये  विमान  २०,०००  सपये  में  खरीदे गय  शर  कारीगरों  के  संगठन  की  कौर  और  इस

 उद्योग  के  विकास  में  उन  के  सहयोग  की
 झ्र  एक  प्राय  लाख  रुपय  उन  की  मरम्मत

 शादी में  व्यय  हुए  थे  ।  तभी तो  युद्ध  के  अन्त में  भर  कुछ  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है ँ।

 प्रदेशों  वाय  कम्पनियां  खुल  गई  थीं  |  अतएव  रूस में भी  राज्य के  पूंजी पति  बन  जान  पर

 ote के  लिये  क्षत्पूर्ति भी इन बातों को भी  इन  बातों  को  पू  जनवादी  प्रणाली  की  अरन्य  बुराइयों  के  साथ

 साथ  भ्र क्षमता प्रौर  भ्रष्टाचार  कौर  बढ़ ध्यान  में  रख  कर  ही  दी  जानी

 शौर  वह  वास्तविक  मलय  से  afar  न  जाता  @:  पर  यूगोस्लेक्यि। में एक नई में  एक  नई

 होनी  चाहिये  ।  निर्धारण  के  लिये  संसद  सदस्यों  प्रणाली  अपनाई जा  रही  हे  क्यारियों

 की  एक  समिति  बनाई  जानी  चाहिये  ।  टाटा  को  उद्योगों का  नियंत्रण  सौंपा जा  रहा  है  |

 एयर  लाइन  की  प्रारम्भिक  पूंजी  १९३२  में  वाय  यातायात  में  जहां  केवल  विशेषज्ञ  और

 कुल  दो  लाख  रुपये  जोगराज  १५०  लाख  प्रवीण  व्यक्ति  ही  लिये  जाते  Ra ? I  इत  प्रणाली

 को  श्रुपनाया  जा  सकता  था  | रुपय ेहू  |  यह  सरकारी  काम  कर  के  ही  बढ़ी
 wv  सर  जनता  के  पैसे  के  द्वारा  ही  बढ़ी  है  ।

 बर्मा  में  इस  उद्योग  के  राष्टीकृत  होने
 फिर  टाटा  को  इतनी  क्षतिपूर्ति  क्यों  दी

 जाय े?
 के  कारण  किराया  दरें  बहुत  कम  ह  |  हमें भी

 इन्हीं  भ्राधारों  पर  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  ।

 किसी  भी  उद्योग  के  का

 मूल-लक्ष्य  कर्मचारियों  की  स्थिति  सुधारना

 मेरा  दूर  मत  है  कि  केवल  एक  ही  निगम

 बनाया  जाए  |
 रोक  उपभोक्ताओं को  प्रच्छा  उत्पादन

 देना  होता  पर  विधेयक  में  इस  का  इस  के  परिचित  सदन  की  बैठक  मंगलवार

 कुछ भीਂ  उपबन्ध  नहीं  है  ।  निगम  का  २१  १९५३  क  सवा आठ  बज  तक  क

 लन  निजी  प्रबन्धकों  श्र  संचालकों
 ्
 क  लिए  स्थगित  हो

 i


